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 डा०  सालाज़ार का  भाषण

 FIQQ2.  श्री  श्रीनारायण दास  नया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  गत
 मई  में  पुर्तगाल  के  राष्ट्रीय  संघ  के  चौथे  सम्मेलन

 के
 खुलें  सत्र

 में

 डा०  सालाज़ार  द्वारा  दिय  गये  भाषण  की  कोई  alana  प्रति  मिला  है  ;

 यदि  तो  भारत  के  विरुद्ध  लगाये  गये  झूठे  आरोपों  का  विरोध  करने  के  लिये  कया

 कार्यवाही की  गई

 ara  मंत्री  के सभा सचिव  सादत  चली  खां  )  जी  नहीं  |  परन्तु  भारत
 सरकार  ने  डा०  सालाज़ार  के  भाषण  को  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  है  ।

 डा०  सालाज़ार  के  का  खंडन  प्रधान  मंत्री  ने
 ४  PEXG  को  बम्बई

 में  दिये  गये  att  सार्वजनिक  भाषण  में  किया  था  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  व्या  इस  प्रकार का  कुछ  मिला  हैं  कि  गोवा  के  संबंध  में

 पुतंगाल  सरकार  के  रवेये  में  कुछ  परिवर्तन  हो  गया  हैं
 ?

 श्री  सादत  wal  खां  उस  सरकार  के  व्यवहार  में  किसी  ऐसे  परिवर्तन की  हमें  जानकारी

 नहीं

 श्री  श्रीनारायण दास  :  प्रधान  मंत्री  झपने  हाल  के  विदेशी  दौरे  में  क्या  यह  पता  कर  सके  थे
 कि  विषव के  कं  थालियों  के  मनों  में  यह  भावना  भर  दी  गयी  कि  भारत  उनका  विरोधी  है  ?

 श्री  सादत  watt  मुझे  यह  नहीं  मालूम  कि  प्रधान  मंत्री  ने  भ्र पने  दौरे  में  कैथोलिकों के
 मस्तिष्कों  की  बात  पढ़ने  का  प्रयत्न  किया  था  ।

 लंका  सुन्दरम  :
 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  a  विदेशों  में  s ATT  राजदूतों  को

 ita  की  सही  कहानी  बताने  वाली  कई  पुस्तकों  श्रथवा  पुस्तकें  परिचालित की  कौर  यदि
 तो  क्या  उनकी  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रखी  जायेंगी ?  :

 श्री  सादत  अरली  खां  :  tat,  gat  dt  Sarat  को  तथ्य  बताय ेहैं  जिससे  ag

 उत गाल बन
 के  निराधार  प्रचार  का  विदेशों  में  विरोध  कर  सकें  ।

 अंग्रेजी  में  दद्
 L.  5.  56
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 श्री दी दी०  चं०  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि

 पूर्व
 की  गोगा  संबंधी  दमन  नीति  इस  भाषण

 पश्चात्  श्र  कड़ी  हो  गई  है  ?
 यदि  तो  क्या  यह  प्रत्यक्ष  रुप  से  उसी  भाषण  का  परिणाम

 ह

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  दमन  की  नीति
 की  कड़ाई  तो प्रत्यक्ष है  ।  मै  नहीं  कह  सकता  कि  यह  उस  भाषण  से  संबंधित  है  अथवा  नहीं

 |

 श्री  ति०  go  श्र०  चेटिट्यार
 :

 क्या  सरकार  ने  पोप  की  इस  सम्मति  के  कि  यह  satay

 प्रशन नहीं  हैं  परन्तु  कवल  एक  राजनैतिक  प्रश्न  प्रसारण  के  संबंध  में  कार्यवाही की  है  ?

 fall  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 विभिन्न  प्रकाशनों  में  हमने  इस  मामले को  पर्याप्त महत्व  दिया  है
 |

 डा०  लंका  सुन्दरम  मेरे  प्रदान  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है
 ।
 मेंने  पूछा  था

 कि
 गोधरा  के  संबंध  में  सही  स्थिति  बताने  वाली  विदेशों  के  दूतावासों  में  भेजी  गई  सामग्री  क्या  सभा-पटल

 पर  रखी  जायेगी  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  जी  यह  सामग्री  सार्वजनिक रुप  से  परिचालित  की  गई  हैं
 तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जस्ता  दौड़ने  का  कारखाना

 1  #igQ3.  श्री  बलवन्त fag  मेहता  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  १४  १९५६ को

 पूछे गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १४४८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 क्या  देश  में  जस्ता  शोधित  करने  के  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिये  कोई  योजनायें  बनाई  गई

 क

 यदि  तों  इसके  ब्यौरे  क्या  हैं
 ?'

 भारी  उद्योग  मंत्री  न्०  स०  :  जी
 नहीं

 ।

 st  उत्पन्न नहीं  होता

 श्री  बलवन्त  fag  मेहता
 :

 क्या  सरकार  राजस्थान  से  बाहर  किसी  बन्दरगाह  पर  इस  उद्योग

 सरकार  द्वारा  नियुक्त  समिति  की  सिफारिशों  के  विपरित  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही

 tat  मस०  स०  जी  नहीं  ।

 रेडियो  धर्मिता

 #92,  att  गिडवानी :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  विज्ञान  कालिज  के  वैज्ञानिकों  के  दल  ने

 दूध  घी  तथा  चावल  में  रेडियो  धर्मिता  पायी  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 मानव  शरीर  पर  इनका  क्या  प्रभाव  हुमा  |

 frat  मंत्री
 तथा  वैदेशिक  कार्य  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल

 :  कौर

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  से  प्राप्त  के  अनुसार  कलकत्ता  के  श्रास  पास  मिलने  वाली

 दूध  श्रादि  में  थोड़ी  मात्रा  में  रेडियो  धर्मिता  की  सुचना  मिली  है  ।  इसकी  प्रकृति के  बारे  में
 प्रभी

 अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  समय  रेडियो  धर्मिता  का  जो  स्तर  मिला  है  वह  खतरनाक
 ay

 मूल  wast  में



 ६  PEUR  मौखिक  उत्तार  गद्दे

 श्री  गिडवानी  : :  प्रामाणिक  भ्रायुक्त  परिक्षणों  के  परिणामस्वरुप  वातावरण  में
 रेडियो

 धर्मिता

 बढ़  जाने  से  मानव  समाज  को  होने  वाली  हानि  के  संबंध  में  यद्यपि  वैज्ञानिकों  का  मतभेद  है  परन्तु

 क्या  वह  यह  स्वीकार  करते  हैं  कि  इससे  वर्तमान  पीढ़ी  को  होने  वाली  बहुत  हानि  के  साथ  साथ

 वाली  पीढ़ी  को  भी  हानि  विशेषतया  १  के  परिक्षणों  के  द्वारा  रेडियों  धर्मी  तथ्यों  के  शरीर

 में  प्रवेश  करने  से  जनेन्द्रिय  को  होने  वाले  प्रभाव  |

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  माननीय  सदस्य  नें  रेडियो  धर्मिता  के  संबंध  में  पूछा
 ।

 में  समझता

 हूं  कि  झ्राणविक  aaa  के  संबंध  में  माननीय  सदस्य  पूछ  रहे
 थे

 क्योंकि  रेडियो  एक्स-रे

 फोटो  arte  जैसी
 कई

 सौ  सर्व  चीजों  में  होती  है  जहां  तक  आणविक  आयुधों  का  संबंध
 सभी

 सहमत  हें  कि  इनमें  खतरा  है  ।  कितना है  ,  इस  के  संबंध  में  कुछ  व्यक्तियों  में  मतभेद  परन्तु  संभावना

 है  कि  जितना  खतरा  समझा  जाता  है  उससे  भ्रमित  है  ।  इसलिये  इन  आणविक  आयुधों  के  परिक्षणों

 को  जारी  रखकर  मानवता  के  भविष्य  से  खिलवाड़  करना  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  गिडवानी  :  क्या  यह  सच  है  कि  ब्रिटिश  चिकित्सा  गवेषणा  परिषद  ने  कहा  हे  कि  रेडियों

 धर्मी  में  सब  से  खतरनाक  वस्तु  स्ट्रोन्टियम  है  sa में  पड़ी  उन  भेड़ों की  लाशों

 में  पाया  गया  जिन्होंने  रेडियो  धर्मी  पौधे  खाये  थे  ।  यदि  तो  क्या  मानव  की  हड्डियों  में  स्ट्रोन्टियम

 के  इकट्ठे  होने  का  तथा  केसर  अन्य  रोग  पैदा  करने  का  भय  नहीं  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  में  माननीय  सदस्य  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  वह  wea  करते  समय

 लम्बें  वक्तव्य  पढ़ते  प्रश्न  छोटे  तथा  संक्षिप्त  होने  चाहिये  तथा  उत्तर  भीं  ऐसा  ही  होना  चाहिये

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु
 :

 में  माननीय  सदस्य  तथा  अरन्य  सदस्यों
 को

 उस  पुस्तक  का  निर्देश

 करुंगा  जोकि  हमनें  झ्राणविक  परीक्षणों  के  लिये  कुछ  दिन  पूर्व  जारी  की  है  ।  यह  सभा  के  पुस्तकालय

 में  रखी  है  ।

 श्री ही ही०  ना०
 कुछ  सप्ताह  पूर्व  समाचार  पत्रों  में  समाचार्  था  कि  कलकत्ता  चिकित्सा

 कालिज के  एक  आरोप  रोगचिकित्सा के  उपयुक्त  ७८  इकट्ठे कर  रह ेहें  तथा  जुलाई

 २१  से
 ३१

 तक  मेक्सिको  नगर  में  होने  वाली  रेडियोलाजी  अ्रन्तराष्ट्रीय  कांग्रेंस  में  इनको  रखेंगे  |

 में  जान  सकता  कि  प्रोफैसर  हालडेन  के  कलकत्ते  में  दिये  गये  वक्तव्य  के  आघार  पर  कि  उषा  तथा

 मजबूत  मकानों  को  बनाकर  रेडियो  धर्मिता  का  नियंत्रण  लगाना  भारतीय  दशा  के  अनुकुल  नहीं

 क्या  दिया  गया  है  ?

 ~
 श्री  नेहरू  aa  ठीक  नहीं  मालूम  ।  उन्होंने  पूछा  कि  संरक्षण  तत्वों  का  क्या

 हमारा  विचार  है  कि  ये  खतरनाक  है  तथा  रोके  जाने  चाहिये
 |  हमने  निरस्त्रीकरण  आयोग

 के  समक्ष  जुड़ता  पूवे  इसे  प्रस्तुत  किया  है  ।
 हमने  एक  पुस्तक  निकाली

 है
 जिसके  बारे

 में
 मेरा  विचार  है

 कि  सभी  प्राप्य  सामग्री  को  एक  साथ  रखने  का  प्रथम  प्रयत्न  में  समझता  हूं  किसी

 अन्य  देश  ने  उनको  एक  साथ  इस  प्रकार  नहीं  रखा  है
 ।

 एक  प्रोफेसर  तथा  अंतराष्ट्रीय  कांग्रेस
 के

 संबंध  में  उन्होंने  कया  कहा  था  यह  नहीं  जानता
 |  संभवतया

 वह  वहां  जा  रहें  है  परन्तु  में  निश्चय
 पु बंक  नहीं  कह  सकता  |

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  सरकार  कों  इसकी  जानकारी  कराई  गई  हे  कि  प्रोफेसर  हालडेन
 ने  कहा  है

 कि  आणविक age  परिक्षण  के  कारण  जितना  इंगलेंड  को  खतरा  है  भारत  को

 उससे  पांच  गुना  खतरा  है  तथा  अबतक  भारत  में  हमारे  पास  इसके  आंकड़े  नहीं  हैं  कि  कितना  खतरा

 होगा  ।
 कया  में  यह

 भी
 जान  सकती  हूं  कि  कया  सरकार  आकड़ों

 को
 इकट्ठा  करने

 के  लिये  वैज्ञानिकों

 का  एक  दल  नियुक्त  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मैंने  are  प्रातः
 प्रो०  हालडेन के  कथन  को  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा

 संभव  तथा  माननीय  सदस्य  उसी  ate  निर्देश  कर  रहे  हैं
 :

 यदि  हमको  उनके  किसी  सुझाव  से
 हत

 हता  मो

 ह

 साग  हगा  दर
 _

 tha  waar में
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 श्री  कामत  :  कया  प्रधान  मंत्री  को  याद  है  कि  सभा  के  गत  संघ  में  एक  की  उत्तर  देते  हुये

 उन्होंने  कहा  कि  हमारे  वैज्ञानिकों को  यह  जानकारी  हुई  है  कि  बम्बई  की  वायु  में  रेडियो

 धमिता  कौर  यदि  तो  क्या  में  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  बम्बई  से  भी  वैसे  ही  समाचार  मिलें  हैं  कि

 घी  शादी  का  वैसा  ही  प्रभाव  दुरा  है  जैसा  कलकत्ता  में  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु
 :  जो  उत्तर  मैंने  पढ़ा  वह  बम्बई में  ही

 परीक्षित  परिणाम
 के

 TAT

 पर

 श्री  कामत  :  में  समझा  नहीं  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  जो  उत्तर  उन्होंने  पढ़ा  वह  बम्बई  में  परीक्षित

 परिणामों पर  ग्रा धारित

 fat
 जवाहरलाल  जहां  यह  काम  किया  गया  वह  स्थान  बम्बई

 |

 श्री  कामत :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  बम्बई  में  भी  उनका  प्रभाव  पढ़ा  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरु  :  में  नहीं  कह  सकता  fe  बम्बई
 की

 दूध  wie
 की  विशेष

 पबई  ही रूप  से  जांच  की  गई  परन्तु  हमारी  रेडियो  धर्मिता  की  जांच  तथा  अन्वेषण  का  स्थान  बे

 श्री  साधन  प्रो  ०  हालडेन  की  खतरे  की  चेतावनी  के  आधार  पर  क्या  सरकार  ने  क्रिसमस

 द्वीपसमूह  में  आणविक  परीक्षण  करने  के  विरुद्ध  ब्रिटेन  को  विरोध  पत्र  भेजने  के  संबंध  में
 विचार

 किया  है  कयों  कि  क्रिसमस  द्वीप  अन्य  परीक्षण  स्थानों  की  अपेक्षा  भारत  के  अधिक  निकट
 है  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  प्रो ०  हालडेन  के  भाषण  के  श्रतिरिवत हम
 गंभीरता

 पूर्वक  कितनी

 ही  बार  कई  अवसरों  पर  ऐसा  कर  चुके  में  किसी  विदेश  स्थान
 की

 कौर  इंगित  नहीं  कर  रहा  हूं
 ।

 द्वीप  समुह  के  संबंध  में  कुछ  गड़बड़  हो  सकती है  परन्तु  इन  आणविक  परीक्षणों  के  संबंध
 में  हम

 लगातार  अ्रान्दोलन  कर  रहे  हैं  ।

 श्रेन्तेरष्ट्रीय  न्यायालय  के  समक्ष  पुर्तगाल  का  मामला

 FQQY.  श्री  कामत :  क्या  प्रधान  मंत्री  १८  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  १५६०  के  झ्रनुपूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार ने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  भारत  के  विरुद्ध  पुर्तगाल  द्वारा
 की

 गई
 शिकायत के  मामले  की  के  लिये  हेग  न्यायालय  की  बेंच  में  अपनी  इच्छा  क  न्यायाधीश

 का
 नामः

 निर्देशन  करने का  अंतिम  निर्णय  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  मामला  किस  स्थिति  पर  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेक़ैदिओ कार्य  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 )  के  भारतीय  प्रदेश  से  मार्ग  के  अधिकार  के  दावे  के  संबंध  में  हेग  के  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय

 के  समक्ष  मामले
 की

 विधि  विशेषज्ञ  जांच  कर  रहेगे  |  जब  तक  यह  जांच  पूरी  नहीं  हो  जायेगी
 सरकार

 अ्रावव्यक  कायंवाही  की  जाये  ।.
 यह  निर्णय  नहीं  कर  सकती  है  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  न्यायाधीश  के  नामनिर्देशन  सहित  क्या

 श्री
 कामत  :

 हेग  न्यायलय  पुर्तगाल  की  शिकायत  पर  भारत  के  उत्तर
 को  प्रस्तुत  करने

 के  लिये  क्या  तिथि  निश्चित  की  है  ?

 श्री
 नेहरू  :  मेरा  विचार  है

 कि  पुर्तगाल के  श्वास  पत्रिका के  प्रस्तुत

 होने  के  न्य  हमको  छः  मास  दिये  गये

 faa  अंग्रेजी  में
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 कामत  :  सरकार  मामलें  के  संबंध  में  निर्णय  किया  है  कि

 प्रारंभ

 में  ही  के

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  इस  शिकायत  को  लेने  के  क्षेत्राधिकार  का  विरोध  करे  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मेरा  निवेदन  है  कि  अनुपूरक  प्रश्नों  में  हम  मामले
 पर  तक॑  नहीं

 र
 सकतें

 श्री  कामत :  में  यह  नहीं  चाहता  कि  श्राप  करें  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 में  जानता  हूं
 ।

 हम  अपने  विद्वान  वकील  के  परामर्श  के  भ्रनुसार  कार्य
 कर

 रहे  तथा  न्य  बातों  के  साथ  हमने  कुछ  प्रारंभिक  झा पतियां
 भी

 उठाई  हैं
 |

 शी  ही०  ना०  मुकर्जी :

 पुत
 के  दुर्व्यवहार  के  पर  तथा  इस  आधार पर  कि  कुछ

 देशों  जैसे
 चेकोस्लोवाकिया

 ने  विरुद्ध  कुछ  शिकायतों
 को

 विश्व  न्यायालय  से
 प्रगति

 फाईलों  से

 हटा  देने  को  कहाहै  क्या  प्रधान  मंत्री  बतायेंगे  कि  क्या  हम  इस  शिकायत  की  फाइल  को  विश्व  न्यायालय

 से  हटाने के  लिये  कहने
 बिज के प्रसन

 पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मेरे  विचार  से  इसका  उत्तर  देने  की  श्रावस्यकता  नहीं  है  |

 श्राजाद  हिन्द  फौज  सिंगापुर

 *  ७२६.  श्री  भक्त  ददन :  क्या  प्रधान  मंत्री  ३०  2eUs  के  तारांकित प्रदान  संख्या  २६८२

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सिंगापुर  में  हिन्द  फौज  के  स्मारक  के  संबंध  में  सभी  आवश्यक  जानकारी

 इकट्ठी की  जा  चुकी  है  ;

 यदि  तो  इस  मामले  पर  कया  निश्चय  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  oat  तक  कितनी  हुई  है
 ?

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  क ेसभासचिव  सादत  चली
 :

 से  मामले  पर  विचार

 हो  रहा  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  यह  बतलाने  की  कृपा  की  जायेगी  कि  सुचना  एकत्र  करने  में  कया  अड़चन
 पड़

 रही  है
 ?

 श्री  सादत  अर्ली  खां  :  तो  कोई  खास  नहीं  है  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  ):  जाहिर सी  बात

 है  कि  यह  मामले  दुसरे  मुल्कों  के  मामले  हमारे  मुल्क  के  मामले  नहीं है
 ।

 दसरे  गटक  के  मामले
 में

 हम  कया  करें
 ?

 हजारों  होती  वहां  की  गवर्नमेंट  क्या  राय  क्या  मुनासिब  क्या

 हम  उस  पर  कोई  दबाव  तो  डाल  नहीं  सकते  ।

 श्री  भक्त  दर्शन :  सिंगापुर  की  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  अपना  सहयोग  देंने  का  विचार

 प्रकट  किया  या  कि  उस  नें  कोई  उत्तर  ही  नहीं  दिया  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  सिंगापुर  सरकार  के  सामने
 भी

 बड़े  बड़े  प्रदान  यहां  तक  कि  अपनी
 जिन्दगी  pr  है  ।

 इस  लिये  शायद  उन्होंने  इस  मसले  पर  इतना  ध्यान  नहीं  दिया  जितना

 यहां  के  मेम्बरान  दे  रहे  हें  ।

 श्री  कामत
 :

 क्या  सरकार  ने  यंह  जानने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  जो  बात  श्री  डेविड  मार्शल

 ने
 गत

 भई  अथवा  जून  में  त्याग  पन्न  के  समय  कही
 थी

 वही  उनके  उत्तराधिकारी  का  सिंगापुर  में  ago
 एन  ०  ०  स्मारक  निर्माण  के  संबंध  में

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  मेंने ग्र भी  कहा  कि  सिंगापुर  सरकार  की  भ्र पनी  समस्यायें
 a

 निक  तथा  तथा  हम  सावधानी  पूर्वक  ही  उनका  परामर्श  ले  सकते  हें
 ।

 हम  वह  कर  रहे  हैं
 ;  तथा

 हम  हैरान  परामर्श में  श्राक्रमणत्मक  नहीं हो  सकते  उन  पर  दबाव  नहीं  डाल  सकते  |

 भारतीय  इस्पात  निदान

 Fig 29.  श्री  विभति  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  site  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  एक  भारतीय  इस्पात  यूरोप  भेजा  है  ;

 यदि  तो  उसे  भेजने  का  प्रयोजन  क्या है
 कौर  शिष्टमंडल  ने  कौन-कौन  से  देशों  का

 दौरा  किया  है  ;

 क्या  दिष्टमंडल  ने  वापस  ara  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  WK

 यदि  तो  प्रतिवेदन  की  प्रमुख  विशेषतायें  क्या  हैं
 ?

 fart  उद्योग  मंत्री  स०  जी

 तथ्य  निरूपण  शिष्टमंडल  भारत  की  मांग  पूरी  करने  में  विशेषकर  के  प्रयोजन
 रेलवे

 की  श्रावश्यकताओओं  के  संबंध
 में  यूरोप के  इस्पात  की  उसकी  उपयुक्तता  श्र

 उपलब्धता
 का

 निश्चय  करना
 था  ।  उसने  पश्चिमी  राबिया थ  द

 हंगरी  ake  युगोस्लाविया का  दौरा  किया  था  ?

 जी  wat  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री
 विभूति  मिश्र

 :
 यह  जो  मिशन  गया  क्या  उसने  सब  जगहों  पर  घूमने  के  बाद  यह  बताया

 है  कि  कहा  का  लोहा  ज्यादा  प्रिया  कौर  हिन्दुस्तान  की  रेलवे के  लिये  उपयुक्त  साबित  हुमा है
 ?

 जैसा  मने  बताया  उसकी  रिपोर्ट  art  वाली  है  । श्री  म०  म०  दाह

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद :  कया  इस  दौरे  में  हमारे  लोगों  ने  इस्पात  के  rare
 के

 लिये  किसी
 देश से  करार  किया  है  ?

 श्री स०
 Ho  काह  :  दिष्टमंडलों  के  इन  सदस्यों  को  किसी  से  करार  करने  का  अधिकार

 नहीं था  |

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  :  इस  दौरे  के  दौरान  में  इन  लोगों  के  प्रमुख  उत्तरदायित्व  क्या  थे
 ?

 श्री  स०  स०  दाह :  जैसा  कि  मैं  भ्र पने  उत्तर  में  पहले  ही  बता  चुका  उसका  उत्तरदायित्व
 विभिन्न  देशों  में  इस्पात  की  उपलब्धता  कौर  उसके  मूल्य  का  पता  लगाना  था  |

 विभाजन  परिषद

 FQRE,  श्री  स०  चं०  सामन्त :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 विभाजन  परिषद  की  बैठक  १  १९४७ के  से  क्यों  नहीं  हुयी  है  ;

 परिषद  को  सौंपे  गये  कार्य  किस  प्रकार  निबटाये  गये  ;  झर

 गये  हें  ?
 क्या  १९४७  से  पुर्व  परिषद  द्वारा  किये  गये  सारे

 निर्णय  कार्यन्वित  हो

 विदेशी  काय  मंत्री  के  समा सचिव  सादत  चली  :
 चूंकि  विभाजन

 परिषद

 को  जितने  बड़े-बड़े मामले  सौंपे  गये  थे  उनको  उसने  १  2E v9  तक  निबटा दिया  था  इस

 कारण  उसके  परिवार  बैठने  की  area  नहीं  थी  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 विभाजन  से  जो  मामले  उत्पन्न  होते  हैं  विवरण
 दोनों  सरकारों  के  बीच  के  मामलों

 के  रुप  में  किया  जाता  है  ।

 आस्तियों  दायित्वों  के  बटवारे  संबंधी  केंद्र  नियों  को  छोड़कर  अधिकांश  निर्णय

 कार्यान्वित किये  जा  चुके  हैं

 श्री  स०  do  सामन्त  :  विभाजन  परिषद  को  सौंपा  गया  काम  क्या  जल्दी  पूरा  हो  गया
 था  श्र  यदि  तो  उसे  अन्य  काम  पुरे  होने  के  लिये  कयों  नहीं  सौपें  जाते  ?

 सादत  चली  खां  :  विभाजन  परिषद  के  नियों  का  क्षेत्र  अत्यन्त  विस्तृत  उदाहरणार्थ

 भ्रांतियों  ae  दायित्व  केन्द्रीय  टंडन  विनिमय  व्यापारिक  व

 प्राथमिक  नियत्रणों  इत्यादि  का  वितरण  |  यह  काफी  बड़ा  क्षेत्र  हे  ।

 श्री  स०  चं०  सामन्त  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  छोटे  संवादों  तथा  अन्य  मामलों  में  रुपये

 संबंधी  हजारों  मामले  सभी  तय  नहीं  हुये  हैं
 !  इन  मामलों  को  कौन  व्यवहित  कर  रहा  है

 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यह  उत्तर  दिया जा  चुका  है  कि  इन  प्रश्नों  का  निबटारा  दोनों  सरकारों

 के  बीच  किया  जा  रहा  है  ।

 बिदेश  से  वित्तीय  सहायता  लेने  वाले  अखबार

 F930.  श्री  सु०  ला०  अग्रवाल :  व्या  प्रधान  मंत्री  १४  जून  १९४५६  को  रोहतक में  दिये

 गयें  अपने  भाषण  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  उन  के  विरुद्ध

 कोई  दाण्डिक  waar  निरोधक  कार्यवाही  की  है  जिन्हें  विदेशों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हो  रही  है  ?

 प्रधान  मंत्री
 तथा  वैदेशिक  कार्य  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू )

 :  कानूनी  कार्यवाही

 करना  कठिन  होता  है  क्योंकि  कानून  के  भ्रनुसार  यह  इतना  सुगम  नहीं  है  ।  यदि

 कोई  सबूत  मौजूद  भी  हो  तो  भी  हो  सकता  है  कि  न्यायालय  के  सम्मुख  यह  पर्याप्त  साक्ष्य
 न

 हो
 ।  कभी

 कभी  चेतावनी  दें  दी  जाती  हैं  क्या  सरकारी  विज्ञापन  भेजना  बंद  कर  दिया  जाता  है  ?

 श्री  मु०ला०  अग्रवाल  :  कौन  सी  विदेशी  शवितयां  इन  समाचार  पत्रों  को  वित्तीय  सहायता

 दे  रही  हैं  कौर  इन  समाचारपत्रों के  नाम  कया  हैं  ?

 श्री  नेहरू
 :

 यदि  मेंने  इस  बात  को  स्पष्ट  नहीं  किया  है  तो  में  इसे  Wa  करता  हूं  ।

 मेरे  किसी  भी  भाषण  में  किसी  विदेशी  शक्ति  का  कोई  निर्देश  नहीं  ।  विदेशी  स्रोतों  की  बात  कहीं

 गई  है  ।  विदेशी  शाक्ति  waar  सरकार  कौर  विदेशी  atta  में  भारी  ।

 श्री यू ०
 ला०  अग्रवाल

 :  इन  विदेशी  स्रोतो  का  किन  देशों  में  प्रादुर्भाव  gars  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  उन  में  से  कुछेक  का  जन्मस्थान  मिल  जुला  है
 |

 श्री  स०  शि०  गुरु पाद स्वामी  :  किस  किस  समाचारपत्र को  चेतावनी  दी  गई  है  ?

 जवाहरलाल  नेहरू
 :

 में  तत्काल  ही  नहीं  कह  सकता  मेरे  पास  एक  सूची  है
 ।
 मेरे

 विचार  में  मेरे  लिये  यह  कहना  बरच्छा  नहीं  होगा  ।  किन्तु  चेतावनियां  जो  दी  गई  हैं  उनमें  से  कुछ

 सरकारी  तौर  पर
 दी  गई  है  कुछ  गैर-सरकारी  तौर  पर  दी  गई  है  कौर  कुछ  तो  एक  तरह  की  बातचीत

 के  द्वारा दी  गई  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  ।

 इकबाल  सिंह
 :

 यह  चेतावनियां  कितनी  भार  दी  गई  ।

 श्री
 नेहरू

 :
 यह  सामान्यता  राज्य  सरकारों का  मामला  है  ।  राज्य  सरकार

 ही  यह  करती है
 ।  केन्द्रीय

 सरकारे  किसी
 विशिष्ट  मामले

 की
 कौर  ध्यान  दिलाती है  और  कार्यवाही

 सदैव  राज्य
 सरकार  द्वारा  की  जाती

 मूल  sist  में
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 श्री  दस  सुर्ती  :  प्रधान  मंत्री  के  भाषण  के  बाद  क्या  इन  समाचारपत्रों  ने
 विदेशी  स्रोतों

 से

 सहायता  लेनी  बंद  कर  दी  है  अथवा  कया  उन्हों  ने  अपने  पिछले  आचरण  पर  ख़द  प्रकट  किया  हैं  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  :  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  उनकी  निर्दोषता
 की

 घोषणा  करने  के  लिये

 हमें  सब  से  ज्यादा  दोषी  माना  जाता  है  ।

 श्री ही ही०  ato  मुकर्जी
 :

 चंकि  प्रधान  मंत्री  ने  खुलेआम  यह
 बताना

 उचित  समझा  हैं  कि  कुछ

 समाचारपत्रों को  विदेशी  स्रोतों  से  धन  प्राप्त  होता  रहता  ह ्aa  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  संबंध  में
 क्यों  न  नियमित  रुप  से  दस्तावेजों  का  सहारा  लिया  जा  सकता  है  तथा  कयों

 न
 कोई  निवारक

 वाही  की  जा  सकती  है  ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  इसका  कोई  उपाय  नहीं  ।  हम  निवारक  कार्यवाही  कर  सकते

 हैं  ग्रोवर  समय  समय  पर  यह  करते  भी  हैं  ।  मुझे  मालूम  नहीं
 कि

 का  सहारा  लेने  से
 माननीय

 सदस्य  का  क्या  आशय  है  ।  स्वाभाविक  रूप  से  जहां  तक  हम  से  हो  सकता  है  हम  दस्तावेज

 रखते हें

 श्री  कामत  :  क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  जब  भ्र पने  भाषण  में  इस  मामले  का  उल्लेख

 किया  था  तो  अखिल  भारत  समाचारपत्र  सम्पादक  सम्मेलन  ग्रीवा  कुछ  सत्य  समाचारपत्र  सम्पादक

 संस्थानों  ने  उनके  इन  शब्दों  पर  विरोध  प्रकट  किया  था  तथा  उन्हों  ने  इस  मामले  को  स्पष्ट  करने
 के

 भी  प्रार्थना  की  थी  ;  तथा  यदि  यह  सच  हैं  तो  सरकार  ने प्रथ वा  प्रधान  मंत्री  ने  क्या  स्पष्टीकरण  जारी

 किया  था ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 इस  सम्मेलन  से  मुझे  एक  पत्र  मिला  था  तथा  इसका  में  नें  उत्तर

 भी  भेजा  ।  पहली बात  जो  मै  ने  उन्हें  लिखी  यह  थी  कि  मैने  जो  कुछ  कहा  है  वह  भारत  के  सभी

 चार पत्रों पर  लाग  नहीं  होती  है  ।  इन  में  से  बहुत  सारे  उच्च  श्रेणी तथा  उच्च  स्तर
 के  हें  परन्तु  यह

 कुछेक  पर  लागू  होता  जो  कि  बड़े  बहरों  में  अथवा  छोटे  शहरों  में  दूसरे  में  ने  उन्हे  यह  भी  स्पष्ट
 किया  कि  देशों  के  विरुद्ध  कुछ  नहीं  कहा  वैसे  गया  है  भ्रपितु  स्रोतों  के  विरुद्ध  कहा  गया  है

 ।

 श्री  कामत  :  क्या  सभा  को  यह  समझना  चाहिये  कि  प्रधान  मंत्री  के  मन  में  झ्र भी  तक  कोई

 स्पष्ट  धारणा  नहीं  है  कि  किस  समाचारपत्र  को  इस  प्रकार  विदेशी  साधनों  से  धन  मिलता  है  ?
 व्या

 यह  स्पष्ट  आरोप  हैं  या  निश्चित  area  ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  ग्रसित  कुछ  कहे  बिना  ही  में  कह  सकता  हुं  कि  मुझे  कुछ  समाचार

 पत्रों
 के

 बारे  में  स्पष्ट  धारणा है  कौर  कुछ  दस  रों  के  बारे  में  मे  री  कोई  स्पष्ट  धारणा  नहीं है
 |

 विशेष  इस्पात

 *७३१.  श्री  साधन  कया  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 यद्यपि  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  विशेष  रुप  से  विशेष  इस्पात के  निर्णय  का  उपबन्ध

 नहीं  तथापि  क्या  विशेष  इस्पात  का  निर्माण  आरम्भ  किया  जायेगा  :

 यदि  तो  इस  निर्माण  कार्यक्रम  का  व्यौरा  कया  है  ;  कौर

 इस  इस्पात  की  देवा को  कितनी  आवश्यकता है  ?

 निरी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  :  तथा  जी  हां
 ।

 सरकारी  क्षेत्र
 के  किसी  एक  इस्पात  कारखानों  में  इस्पात  उत्पादन  के  भाग  के  रुप  में  विशेष

 कौर  मिश्रित  इस्पात  का  निर्माण  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ।  इस  समय  परियोजना  की  प्रारंभिक

 स्थिति
 की  योजना  बनाई  जा  रही  हैं

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 विभिन्न  प्रकार  के  विशेष  इस्पात  की  मांग  की  भविष्यवाणी  करना  कठिन
 पता

 चलता  है  कि
 केवल  राज्य  उपक्रमों  के  लिये  १०,०००  टन  से  प्रतीक  विशेष

 इस्पात की  झ्रावश्यकता

 होगी  ।  दूसरे  उद्योगों  से  भी  इसकी  बहुत  मांग  होगी
 ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 सरकार  क्षेत्र  कां  कौन  सा  इस्पात
 कारखाना  विद्वेष  इस्पात  का  निर्माण

 रंभ  करेगा  ?

 श्री  स०  स०  इस  विषय  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  |

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  विशेष  इस्पात  करना  प्राप्त  बहुत

 कठिन  होता  है इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  देश  में  जब  विद्वेष  इस्पात  का  निर्माण  किया  जायेगा

 तो  क्या  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  प्रावश्यकताओओं  को  भी  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ?

 श्री स०  Ho  शाह  :  सब  उद्योगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  की  जाती

 जिन  में  छोटे  पैमांने  के  उद्योग  सम्मिलित हैं  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  माननीय  मंत्री ने  कहा  उन्हें  दूसरी  योजना
 में  विशेष  प्रकार

 के  इस्पात ों  की  होने  वाली  मांग  का  पता  नहीं  है  ।  इस  तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  में  जानना

 चाहती  हूं  कि  समूचे  व्यय  की  किस  प्रकार  योजना  बनाई  जा  रही है  ?
 किस  आधार

 पर
 इस  का

 प्रायोजन  किया  जा  रहा  हैं  कौर  कितना  उत्पादन  होगा ?

 श्री
 स०  ना

 गाह  हम  इस  दृष्टि  से  तीनों  संयंत्रों  के  श्रमिक  पहलुओं
 को

 देख  रहे  हें  ौर

 जहां  यह  सर्वाधिक  लाभदायक  यह  संयंत्र  विद्वेष  वही  लगाया  जायेगा  ।
 में  संयंत्र  की  उत्पादन

 क्षमता  पहले  ही  बता  चुका  हूं  ।

 रामा  राव
 :  भद्रवती लोहा  शर  इस्पात  कारखाना  उंचे

 दर्जे  और
 विशेष

 प्रकार  का

 इस्पात  बनाने  के  लिये  पहले  ही  विख्यात  है  ।  क्या  सरकार  दूसरे  प्रकार  के  विशेष  इस्पात ों  का  निर्माण
 करने  के  लिये  इस  इस्पात  कारखाने  की  सहायता  करना  उचित  समझती  है  ?

 श्री  Ho  ५ हू ०  दाह  इस  बात  पर  विचार  किया  जा  चुका  है  कौर  यह  पाया  गया  है  कि  कच्चे
 इसी  कारण  यह  नवीन  इस्पात

 लोहे  की  बजाय  टूटे  फूट  लोहे  से  इस्पात  तैयार  करना  बेहतर  हैं  ।

 कारखाना  fasts  कर  मिश्रित  इस्पात  इन  तीनों  नवीन  इस्पात  संयंत्रों  में  से  किसी  एक

 के  साथ  लगाया  जायेगा  ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :  क्या  इस  विषय के  प्रविधिक  पहलू  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या

 किसी  शिष्ट  मंडल  या  व्यक्ति  को  विदेश  भेजा  गया  शर  यदि  तो  उस  व्यक्ति  या
 व्यक्तियों

 के

 नाम  क्या  है  ?

 श्री  Ho  स०  प्रभी  तक  कोई  भी  व्यक्ति  इस  उद्देश्य  से  विदेश  नहीं  भेजा  किन्तु

 प्रशिक्षण  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।  ज्यों  ही  योजना  तैयार  हो  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 श्री  भागवत  झा
 श्राजाद

 :
 क्या  अस्थायी  रुप  से  यह  निश्चय

 किया  गया  है  कि  सरकार
 के

 इसे  प्रस्तावित  उपक्रम  द्वारा  हमारी  कितनी  प्रतिशत  मांग  पुरी  की  जायेगी
 ?

 श्री म०
 |: ह»  हता हक़े

 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हुं  कि  संयंत्र  एक  पारी  में  १०,०००  से  2Y,c00

 टन
 तक

 उत्पादन
 करेगा  दूसरी  योजना  के

 पन्त
 तक  यह  हमारी  प्रत्यक्षित  मांग  है

 |

 श्री  साधन  गुप्त  :  विशेष  इस्पात  के  निर्माण  संबंधी  प्रशिक्षण  की  सुविधायें  देने  के  लिये  यदि

 किसी  देवा  ने  इच्छा  प्रकट  की  तो  उस  देशों  के  कया  नाम  हैं  ?

 श्री
 म०

 स० क  पशिचम  पूवे  fade,
 रुस

 प्रौर  प्रेरित
 |

 मगध  sist  में
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 नारियल  जटा  उद्योग  प्रशिक्षण  स्कूल

 1  *७३२.  श्री  राम  कृष्ण  क्या  वाणिज्य  शौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  नारियल  जटा  उद्योग  संबंधी  प्रशिक्षण के  लिये  तीन  प्रशिक्षण  स्कूल  स्थापित

 करने  का
 कार्यक्रम

 तैयार  किया जा  चुका  है  ;

 यदि  तो  इस  के  लिये  कौन  से  स्थान  चुने  हैं  और  योजना  की
 प्राय

 रुपरेखा

 क्या

 उपभोक्ता  उद्योग  मंत्री  :  ऐसा  कोई  कार्यक्रम  केन्द्रीय  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं  है

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 राम  कृष्ण  :  क्या  yea  जटा  के  लिये  भी  कोई  केन्द्र  खोला  जायेगा
 ?

 श्री  कानूनगो
 :  मर्ज  संधा  भिन्न  चीज  है  ate  में  नहीं  समझता  कि  ऐसी  कोई  प्रस्थापना

 किन्तु  राज्य
 सरकारों

 से  at  वाली  प्रस्थापनाश्रों का  स्वागत  किया  जाता  है
 ।

 श्री  ब०  स०  क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  ऐसी  संस्थानों  की  स्थापना  के  लिये  प्रार्थना

 की  ate  यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्या  राय  है  ।

 16. 1|  कानूनगो
 :

 किसी  राज्य  सरकार  ने  ऐसे  प्रशिक्षण
 की

 योजना  पेश  नहीं
 की  ।

 16... 3  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  है  कि  चूंकि  दक्षिण  में

 यह  हमारा  एक  मुख्य  उद्योग  है  इस  के  लिये  प्रशिक्षण  प्राप्त  व्यक्तियों  की  मांग  है
 ?  यदि  तो  सरकार

 उस
 मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  प्रदान

 कर
 रही  है

 ?

 fait  कानूनगो
 :

 नारीयल  जटा  बोर्डे
 की  इस  प्रशिक्षण  की  कोई  प्रस्थापना  नहीं  है  जिस  के

 ऊपर

 विशेष रुप  के  इस  उद्योग का  भार  है  ।  देना  में  इस  काम  के  लिये  काफी  प्रशिक्षण  प्राप्त  व्यक्ति

 श्री  ao  स०
 मूर्ति

 :
 क्या  ae  राज्य  ने  काकिनाडा  मे  स्कूल  स्थापित  किया  है  और  क्या

 उस  स्कूल के  लिये  area  सरकार  ने  प्राविधिक  या  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  जी  नहीं  ।

 निर्यात  ऋण  प्रत्य  भूति  योजना

 ग  श्री  झूलन सिंह  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  निर्यात  ऋण  प्रत्याभूत  योजना  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  ने  rear  प्रतिवेदन

 पेशा  कर  दिया  है  ;  ak

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कारवाई  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है
 ?

 मंत्री
 :  जी

 सरकार  इस  समय  प्रतिवेदन  का  परीक्षण  कर  रही  है
 ?

 श्री  झूलन  fag
 :

 क्या  इस  समिति  की  नियुक्ति  ate  इसके  कार्य  के  फलस्वरुप  निर्यात  बाजार

 में
 अभी

 तक  कोई  सुधार  gar  है  ?

 fat  कर मरकर
 :  इस  समिति  के  कार्य  का  कभी  परीक्षण  करना  है  ।

 इसके  प्रयत्नों  से  कोई

 परिणाम  कैसे  निकल  सकता  जिन्हें  कभी  कार्य  रुप  में  लाना  है
 ?

 मूल  dict  में
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 सदाम-कृमि  पालन

 Fig3y.  श्री  कृपाचार्य  मोदी  :  ,  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  में  दौरा  करके  राज्य  सरकारों  को  रेशम-कृमि  पालन  की  उसका

 विकास  करने  उसको  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  संगठित  कार्यवाही  करने  में  सहायता  देने  के  लिये

 नियुक्त  की  गई  समिति  ने  कया  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  इस  समिति  ने  क्या  सिफारिशें  की  हैं
 ?

 उत्पादन  मंत्री  के
 सभासचिव  (ait रा०

 गि०
 :

 समिति  की  सिफारिशों की  सूची  सभा-पटल रख  दी  गई  है  ।  परिशिष्ट  ४,

 संख्या  २९

 श्री  कृपाचार्य जोशी  :  इस  सूची  से  ज्ञात  होता  है  कि  बहुत  सी  सिफारिशें  की  गई  हैं  क्या

 में  जान  सकता  हूं  कि  इन मेंसे  कितनी  सिफारिशों  को  ग्रा चरण  में  लाया  गया  है  ?

 श्री  रा०  गि०  दुबे
 :

 बहुतेरी  सिफारिशों  को  आचरण  में  लाया  गया  हैं
 ।

 श्री  कृष्णा चाय जोशी  :  भारत  वर्ष  में  इस  कितनी  सिल्क  मिल्स  हें  ae  क्या  द्वितीय  पंच

 वर्षीय  योजना  में  इनको  बढ़ाने  का  कोई  विचार  है  ?

 श्री  to  गि०  दुबे
 :

 भ्र भी  तो  सिंह  मैसूर  में  एक  सिसक  मिल  है  कौर  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना
 के  दौरान  में  वैस्ट  बंगाल  साम  वगैरह  में  चार  जगहें  सिल्क  मिल्स  खोलने की  योजना  है

 श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  इस  समिति  की  जो  रिपोर्ट  क्या  इसको  छापने  का
 भी

 विचार  किया
 जा  रहा

 श्री
 to

 गि०  दुबे
 :

 समिति  की  रिपोर्ट  को  छापने  के  बारे  में  समिति  की  राय  इसके  पक्ष  में

 नहीं  है  क्योंकि  जो  रिपोर्ट  है  वह  समिति  की  जो  डे-ट्-डे  एक्टिविटीज  उनमें  उसका  मार्गदर्शन  करने

 के  लिये है

 श्री
 कृष्णाचार्य  जोशी  :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  समिति  के  कौन  सदस्य

 श्री  राज  गि०  दुबे  :  श्री  Fo  शमसुद्दीन  खां,उप  सभापति बंगलौर  ;  श्री  सचिव

 श्री  निदेशक  रेशम  कीट  पालन  श्री  डी०  पी०  मन

 पश्चिम  बंगाल  wie  श्री  मुरार जी  जे ०  बम्बई  |

 बिजली के  पंखे

 1  *७३६.  श्री  दी०  चे  फार्मा  :  कया  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  बिजली  के  पंखों  का  निर्माण  उनकी  मांग  से  बढ़  गया

 क्या  बिजली  के  पंखों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ;  भर

 यदि हां  तो  किन  देशों  को  इन  का  निर्यात  किया  जाता  है  ?

 उपभोक्ता उद्योग  मंत्री
 :

 जी  नहीं  ।

 जी  निधि

 जाता =  । विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  पन  [  देखिये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या
 ¥o]

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  सरकार  को  विदित है  कि  कुछ  फैक्टरियां  बंद  हो  गई  हैं  कौर

 कुछ  अपनी  पूरी  क्षमता  से  काम  नहीं  कर  रही  हैं प्र ौर  हां  तो  इस  का  कया  कारण  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 हमें  किसी  फैक्टरी  के  बंद  होने  gear  अपनी  क्षमता  से  कम  उत्पादन  करने
 की

 कोई  सुचना  नहीं  मिली  ।  प्रतिवर्ष उत्पादन  बढ़ता  जा  रहा  हैं  कौर  प्रस्थापित  क्षमता  के  साथ

 उत्पादन  में  अधिक  वृद्धि  होनें  की  बहुत  गुंजाइश  है  |

 श्री  do  चं०  बार्मी  :  इस  सूची में  जिन  २४  देशो ंके  नाम  हैं  उनको  निर्यात  किये  गये  बिजली
 के

 पंखों  का  क्या  मूल्य  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  PEE  में  जनवरी  से  मई  तक  कुल  लगभग  ६,२४,०००रुपये की  लागत  के
 पंखों  का  निर्यात  किया  गया  था  ।

 श्री दी०
 चल  दार्मा : इन इन  २४  देशों  में  हमारे  पंखों  की  बहुत  मांग  इस  कारण  क्या  उन

 के  गुण  प्रकार में  सुधार  करने  के  लिये  एक  निर्यात  विकास  परिषद  स्थापित  की  जाने  वाली है  ?

 श्री  कानूनगो  :  निर्यात  विकास  परिषद  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है तयों  कि  जिन  देशों  में

 हमारे  पंखे  भेजे  जाते  वहां  इन  की  प्रशंसा की  जाती  कौर  निर्यात  बढ़  रहा  है  |

 भागवत  झा  श्राजाद  :  हमारा  कितने  प्रतिशत  उत्पादन  हमारी  मांग  से
 ग्रसित

 हैं
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 हमारे  पास  उत्पादन  के  ates  हैं  ak  निर्यात  के  आंकड़े  हैंइस  से  माननीय

 सदस्य  मांग  का  अनुमान  सकते  आशा  जाती है  कि  दुसरी  पंच  वर्षीय  योजना
 की  समाप्ति  पर  मांग  {00,000

 होगी
 |

 श्री  भागवत  झा  श्राजाद  :  क्या  यह  समझना  चाहिये  कि  सरकार  अनुमान  लगाये  बिना

 काम  करती  है  ?

 भारत  जापान  करार

 1  *७३७.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 कया  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  २८  फरवरी  १९४५६  को

 पूछे  गये  तारांकित  प्रशन  संख्या  ३०७  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उस  योजना  के  बारे  में  भारत  कौर  जापान  के  बीच  अन्तिम  सभा  से  बातचीत

 तय  हो  गई  जिस  के  श्रतुसार  जापान  को  बहुत  लोहा  भेजा  भारत  के  तट  की  बन्दरगाह

 का  विकास  होगा  रेलवे  लाइनें  बिछाई  जिन  में  जापान भी  धन  लगाया  ;  श्र

 यदि  at,  तो  योजना  या  करार  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 व्यापार  मंत्री  :
 जी  नही ं।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 सरदार  इकबाल  fag:  भारत  कौर  जापान  के  बीच  जो  बातचीत  हो  रही  क्या  वह

 aq  '  गई  है  या  वह  wl  जारी  है  ?

 श्री  कर मरकर
 :

 वह  sat  जारी  जहां  तक  जापान  का  संबंध  कुछ  समझोता  हा  |

 wa  हमें  अमेरिका  से  योजना  के  बारे  में  चर्चा  करनी  हँ क्योंकि  दूसरी  सहायता  प्रेसीडेंट  की  विशेष

 निधि  से  art  वाली  है  ?

 इकबाल  fag
 उ  जापान  भारत  के  पूर्वी  तट  की  किस  बन्दरगाह  पर  घन  जगायेगा

 ?

 मूल  sat  में
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 श्री  कर सरकर :  विशाखापटनम  बन्दरगाह में  जहाज  ठहरने  की  दौ  नबीन  गोदियां  कौर

 कुछ  रेलवे  मार्ग  बनाने  का  विचार  है
 ।

 तारकेश्वरी  सिन्हा
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  हैं  जापान  सहायता  से  सहमत  होने  के

 लिये  अमे  रिकी  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  है  ।  इस
 उस

 बन्दरगाह  से  कच्चे  लोहे  के  निर्यात  की  सुविधायें

 देने  के  लिये  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?

 श्री  करमरकर  :  हमें  लोहा  वयस्क  के  निर्यात  में  वश्य  ही  दिलचस्पी  यह  हो  रहा  है  ।

 हमें  किसी  विशिष्ट  बन्दरगाह  में  दिलचस्पी  नहीं  ।  जापान  भारत  के  बीच  यह  विद्वेष  समझोता
 qatar  कार्यान्वित  होगा  ।  यदि  इसमें  गलती  न  हो  इस  योजना  के  भ्र ति रिक्त  विशाखापटनम

 बन्दरगाह में  लोहा  श्रयंस्क  में  शीघ्रता  करने  के  द्वारा  कुछ  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 श्री  कासलीवाल :  क्या  लोहा  भ्रामक  का  निर्यात  राज्य
 व्यापार  निगम के  द्वारा  होगा  या

 गैर-सरकारी  निकायों  द्वारा  ?

 tot  कर मरकर :  माननीय  मित्र  को  पृथक  प्रदान  पूछना  चाहिय े।

 सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  जापानी  विनियोजन  कुछ  विशिष्ट  wat  पर  होगा  या  भारत

 रेलवे  की  सामान्य  विनियोजन  निधि  में  शामिल  किया  जायेगा
 ?

 श्री  कर मरकर  :  व्यय  का  कुछ  भाग  जापान  परियोजना  में
 सामालकोट से  तितली

 तक  नवीन  लाइन  बनाने  कौर  विजय  नगर  से  तथा  वाल्टेयर  के  बीच  के  रास्ते  को  डबल  करने

 तथा  ७५  नवीन  इंजिनों  तथा  ५०००  माल  डिब्बों  के  meta  का  विचार  है  ।  जापान  को  इंजिन  देने

 होंगे  ।

 श्री  qo  स०  मरतीं  परियोजना पर  कितना  व्यय  होगा  ?

 श्री  करमरकर  :  जापान  हमें  ८०  लाख  डालर  सहायता  देगा,जिस  में  ७५इंजिनों  का  मलय

 सम्मिलित  होगा,ग्रौर  शेष  ढाई  करोड़  डालर  एशिया  के  arian  विकास  के  लिये  प्रेसीडेंट  की  विशेष

 निधि  से  ऋण  के  रूप  में  दिया  जायेगा  |

 min  एक्सचेंज  दिल्ली

 Figv 2. Tl Yoho श्री  फर्क  गोपालन  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  तेल  व्यापारियों  ने  सरकार  से  प्रेम  एक्सचेंज
 को  वॉयदे  के  सौदे

 )  अधिनियम  के  अ्रधीन  मान्यता  देने  का  विरोध  किया

 यदि  तो
 सरकार  ने  किंन  कारणों  से  ate  एक्सचेंज  लिमिटेड  को  स्वीकार

 व्यापार  मंत्री  :  कुछ  झ्ाभ्यावेदन मिले  है  ।

 दिल्ली  से  जिन  सस्थाओं  ने  प्रार्थना
 की  थी  उन  में  से  ग्राम  एक्सचेंज  एक  ऐसी  संस्था

 थी
 ।

 जिसका  एकमेव  art  तेज  भ्रौर  तिलहनों  का  व्यापार  ग्रोवर  जिसमें  तेल  श्र  तिलहनों  में

 मुख्य  रूप  दिलचस्पी  रखने  वाले  सदस्यों  की  सब  से  झ्र धिक  संख्या  है  |

 श्री  श्र०  क०  गोपालन  :  क्या  दिल्ली के तेल
 के  तेल  व्यापारियों से  इस  ara  का  अ्रभ्यावेदन  मिला

 है  कि  होम  एक्सचेंज  लिमिटेड  गैर-अहस्तांतरणीय  प्रदान  संविदाओं  के  श्रनिवारयं  तत्वों  )
 का  पालन  न  करके  व्यापारियों  को  हानि  पहुंचाता

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  करमरकर  :  इस  की  शिकायतें  यह  पाया  गया  कि  योग  अधिनियम

 द्वारा  जो  बातें  स्पष्ट  रूप  से  रोकी  गई  थी,उन  के  बारे  में  सामान्य  ज्ञान  हैं  |  हमने  स्थिति का

 करण  किया  यह  भी  पाया  कि  फर्म  ने  ऐसी  कोई  बात  नहीं  जिसमें  विधि  का  afar  हुआ

 श्री  श्र०  क०
 गोपालन

 :
 क्या  यह  सच  है  कि  वित्त  मंत्रालय  ने  समवाय  विधि  के  प्रादेशिक

 प्रशासन  विदेशी  को  एक  उर्दू  इश्तहार  के  बारे  में  जांच  करने  को  कहा  जिस  में  कुछ  सुचना  छापी

 गई  कौर  यदि  हां  तो  उस  जांच  का  क्या  परिणाम  है  ?

 श्री  करमरकर
 :

 इस  मामले  में  वित्त  मंत्रालय  की  जांच  के  बारे  में  ५ परभा  कुछ  पता  नहीं  है
 |

 इस  समय  में  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  वायदा  बजार  आयोग  ने  शिकायत  की  बहुत  ही  बातों  का

 परीक्षण  किया  कौर  उस  फर्म  के  प्रतिनिधियों के  साथ  चर्चा  की  थी  ।  यह  पाया  गया  कि
 सब

 कुछ  ठीक  है  ।

 श्री  रामा  राव  :  क्या  तेल  व्यापारी  संघ  ने  सरकार  को  कई  तार  पत्र  भेजे  हैं  कौर  क्या

 AN  च्

 सरकार  ने  उन  का  उत्तर  दिया  है  ?

 श्री  करमरकर  :  जी  हां  ।  अनुभव  है  कि  कई  बार  लोग  तार  भेज  देते  हैं  यद्यपि  यह

 अ्रनावइ्यक  होता  परन्तु  इस  से  तार  विभाग  की  ara  में  अच्छी  वृद्धि  हो  जाती  है  ।

 श्री  नांबियार :  यद्यपि  इस  से  संचार  मंत्रालय  की  राय की  वृद्धि  होती  है परन्तु क्या  संबंध

 मंत्रालय  को  किंचित  चिंता  नहीं  होती  ?

 महोदय :  यह  सुचना  उन्हें  अधिक  उपयोगी नहीं  होगी  ।

 पालार जल  विवाद

 Figva,  श्री  वोडयार
 :

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  हैँ  कि  पा लार  जल  की  भागिता  के  विवाद  के  संबंध  में  केन्द्रीय

 मद्रास  कौर  मैसुर  सरकारों  का  बंगलौर  में  हाल  ही  में  सम्मेलन  ना  कौर

 यदि  तो  सम्मेलन  में  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 सिंचाई  att  विद्युत  उपमंत्री
 :

 जी हां  मद्रास  मैसुर  सरकारों के
 चीफ  इंजी  नियमों  ate  केन्द्रीय  सरकार  के  एक  प्रतिनिधि  का  सम्मेलन  हुमा  था  ।

 मद्रास  मैसूर  सरकारों  से  सम्मेलन  में  किये  गये  नीतियों  की  पुष्टि
 करने  की

 प्रार्थना  की

 श्री  वोडयार
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  दावे  निराधार

 श्री  हाथी
 :

 कोई  दावा  तो  नहीं  किया  गया  था  कुछ  शिकायतें  की  गई  थीं
 कि

 मैसुर  सरकार  ने  S5kQ  में  समझोते  का  उल्लंघन  किया  |  मामलों  में  तो  यह  पता  लगा  कि  कोई

 उल्लंघन  न  था  किन्तु  एक  दो  मामलों  में  वास्तविक  सिंचाई  क  बारे  में  कभी  ५  प्राप्त  करना

 बाकी है  |  उसके  बाद  ही  हम  अन्तिम  रूप  से  यह  जान  सकेंगे  कि  उन  मामलों  में  कोई  उल्लंघन  था  या

 नहीं  ।

 श्री  ना०रा०  मुनि स्वामी
 :

 क्या  यह  काफी  पुराना  झगड़ा  है  कौर  क्या  उस  सम्मेलन  में  कोई
 गैर-सरकारी  भ्रमणकारी  भी  बुलाया  गया  था  ?

 श्री  हाथी
 :

 झगड़े  का  संबंध  इस  बात  से  था  कि  मैसुर  सरकार  अपने  अ्रधिकार
 से

 अधिक  पानी  काम  में  लाती  थी  कौर  यह  दोनों  राज्य  के  इंजीनियरों  के  बीच  एक  प्राविधिक  विषय

 केन्द्रीय  जल  कौर  विद्युत  आयोग  के  प्रतिनिधियों  को  पता  लगा  कि  कुछ  मामलों में  श्रमिक  पानी

 नहीं  लिया  गया  था
 ।

 प्राविधिक  जांच  की  आवश्यकता  न  थी  जिस  के  लिये  किसी  गैर-सरकारी
 अधिकारी  का  सहयोग  प्राप्त  किया  जाता  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री न०  to  मुनि स्वामी  :  इस  सम्मेलन  का  सभापतित्व किस  ने  किया  था  ate  क्या  उसे

 प्रेस  वक्तव्य  जारी  करने  का  भ्र धि कार  था  ?

 श्री  नहीं  ।  सम्मेलन  में  सभापतित्व  करने  का  कोई  प्रशन  नहीं  था  ।
 दोनों  राज्यों

 के  दो  मुख्य  इंजीनियर  थे  ae  एक  भ्रमणकारी  केन्द्रीय  जल  कौर  ्  का  जांच के  बाद

 उन्होंने  कुछ  निश्चय  किये
 ।  बैठक की  कायवाही  अनुमोदन  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  गई

 ह  |

 केन्द्रीय  साके टिंग  संगठन

 ¥ig¥3  श्री  Go  do  सौधिया  :  नया  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें

 अखिल  भारतीय  हथकरघा  बो  के  केन्द्रीय  माक  टिंग  संगठन  में  किस  प्रकार का

 कितना  विस्तार  करने  का  विचार  है  ;  कौर

 क्या  इस  वर्ष  के  बजट  में  हथकरघा  बोले  के  प्रचार  तथा  विज्ञापन  विभाग  के  खच  में
 कोई  कमी  की  गई  हे

 ?

 उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री
 wat  श्र  कोई  विस्तार  करने  का

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गत  ae  किये  गये  खच  की  तुलना  में  इस  वर्ष  के  बजट  में  इस  मद  में  कोई  कमी  नहीं  की

 ह

 श्री  qo  do  सोनिया  :  क्या  यह  विस्तार  का  प्रस्ताव  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 विचाराधीन हैं  ?

 श्री  कानूनगो :  वहू  तो  सारे  विस्तार  की  योजना  है  ।  प्रभी  जो  तीन  रीजनल  भ्र ौर  १२

 रीजनल  आफिसर  हैं  वह  काफी  समझे  जाते  हैं  ।

 बच्चों  के  लिये  फिल्में

 FOSS  डा०  रामा  राव  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PERK  में  बच्चों
 की

 फिल्में  बनाने  का  क्या  कार्यक्रम  हैं  ;

 वे  किन  भाषाओं  में  बनाई  जायेंगी  ;  श्र

 तेलुगू  में  कितनी  फिल्में  बनाई  जायेंगी ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  :  बच्चों की  फिल्म
 बनाने

 का  मुख्य

 काम  बाल  फिल्म  सोसाइटी  को  सौंपा  गया  है  जो  एक  पंजीकृत  संस्था  है  कौर  यद्यपि  उसे  सरकार  से

 अनुदान  प्राप्त  होतें  हैं  फिर  भी  वह  स्वतंत्र रूप  से  काम  करती  है  ।
 ज्ञात  हुआ  है

 कि
 सोसाइटी  चालू

 बल  में  दो  फीचर  फिल्म  एक  छोटी  फिल्म  बनाना  चाहती  है  पांच  विदेशी  फिल्मों का

 रूपान्तर  करना  चाहती  इस  वित्तीय  वर्ष  में  भारत  सरकार  का  फिल्म  डिवीजन  छः

 शिशु  समाचार  पत्रिकायें  बनाना  चाहता  है  |

 श्र  ज्ञात  हुमा  है  कि  ये  फिल्में  या  हिन्दी में  होंगी  ।

 रामा  राव
 :

 जिस  संस्था का  माननीय  मंत्री  ने  उल्लेख  किया  है  उस  को  कितनी  रकम
 दी  गई

 डा०  केसकर :  PEYY—NE  में

 सोसाइटी
 को  2,230,000  रूपये

 का
 अनुदान

 दिया  गया
 |

 चालु  वित्तीय  ag  में  सोसाइटी  को  ४,  ०,०००  रुपये
 का  सहायक  ननद  देने का  उपबंध  किंया

 गया  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 रासा
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकार  के  पास  सुसंगठित  फिल्म्स

 डिवीजन  सरकार  इस  विषय  को  एक  संस्था  को  सौंप  कर  एक  ही  भाषा  में  यह  am  कराने  के

 बजाय  स्वयं  क्यों  नही  विभिन्न  भाषाओं  में  फिल्म  तेयार  करती  ?

 केसकर  :  इस  के  दो  मुख्य  कारण  हैं  ।  पहला  तो  यह  है  कि  भारत  सरकार  के  फिल्म्स

 डिवीजन  के  पास  बहुत  अधिक  काम  है  शौर  उस  के  लिये  हमारे  कर्मचारी  पर्याप्त  नहीं  इस  के

 अतिरिक्त  हम  ने  यह  अनुभव  किया  कि  यदि  कोई  स्वतंत्र  संस्था  होगी  तो  यह  अधिक  कलात्मक  गुणों

 का  समावेश  कर  सकेगी  प्रौढ़  अ्रधिक  शीघ्रता  से  काम  कर  सकेगी  |

 श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा  :  क्या  भारत  सरकार  द्वारा  कोई  अमेरिकी  महिला  आमंत्रित

 की  गई  थी  जो  बच्चों  की  फिल्मों  की  विशेषज्ञ  थी  ग्रोवर  यदि  तो  क्या  उस  ने  इस  विषय पर  कोई

 राय दी  है  ?

 केसकर :  मेरे  विचार  में  इस  में  कुछ  गलतफहमी  है  ।  शिक्षात्मक  फिल्मों  पर  एक  प्रसिद्ध

 विशेषज्ञ मिस  मेरी  सेटन  जो  कि  अमेरिकी  नहीं  बल्कि  एक  भ्रग्नेंज  महिला  हैं  भारत  ars  थीं  ।  उन्होंने

 हमें  किसी  प्रकार  की  सहायता  नहीं  दी  ।  उन्होंने  हरनेक  भाषण  दिये  a  जाने  से  पहले  उन्होंने  प्रश्न

 अनुभव  भी  बताये  ।  निःसन्देह  वें  बाल  फिल्म  सोसाइटी  के  लिये  काफी  लाभदायक  होंगे  किन्तु  हमने

 उन्हें  पथ  प्रदर्शन  के  लिये  कोई  सरकारी  आमंत्रण  नहीं  दिया  था  |

 लंका सुन्दरम  :  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  कहा  है  कि  फिल्म  डिवीजन  के  पास  बहुत  काम

 तो  क्या  सरकार  उन  गैर-सरकारी  एजेन्सियों  के  साथ  भागीदार  बनने  को  तैयार  है  जो  बच्चों  की

 फिल्म  बनाना  स्वीकार  करें  ?  क्या  इस  दिशा  में  aah  तक  कोई  aida  कानपुर  किया

 गया  हैं  कि  वहां  बच्चों  की  फिल्मों  की  एक  संस्था  खोली  जाये
 ?

 केसकर :  बच्चों  की  फिल्मों  के  सब  प्रश्न  पर  बाल  फिल्म  सोसाइटी  द्वारा  विचार
 किया

 जायेगा  ।  जहां  तक  सरकार  का  संबंध  पिछले  सप्ताह  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  गया  था  जिस  से  सदस्यों  को  ज्ञात  gar  होगा  कि  इस  वर्ष  हम  जो  फिल्में  बना  रहे  हैं
 उनमें से  ५०  प्रतिदिन  फिल्में  गैर-सरकारी  निर्माताओं  द्वारा बनाई  जायेंगी  ।

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  विभिन्न  भाषियों  में  बच्चों  को

 कुछ  बहुत  भ्रमणी  फिल्में  बनाई  गई  क्या  सरकार  बाल  फिल्म  सोसाइटी  से  कहेगी  कि  बच्चों  को

 फिल्में  बनाने  के  लिये  उन  फिल्मों  के  निर्माता ग्र ों  से  सहायता  ले  ?

 केसकर :  ऐसा  तो  होता  ही  है  |  किन्तु  में  माननीय  सदस्या  के  इस  कथन  से  सहमत  नहीं

 हूँ  कि  हमारे  देश  में  बच्चों
 की

 बहुत  west  फिल्में  काफी  तादाद  में  बनाई गई  है  कुछ  आवश्य हैं

 कौर  सरकार  ने  सोसाइटी  को  उन  का  ध्यान  है  किन्तु  वह  तो  eas  ऐसे  गुणों शर  ऐसी  फिल्मों

 की  तलादा  में  है  ।

 ब०  स०  उत्तर  में  कहां  गया  है  कि  फिल्में  हिन्दी  में  बनाई  जायेंगी  तो  फिर  प्रमुख

 areal  में  बच्चों  की  फिल्में  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 :  में  सोसाइटी
 की

 प्लोर  से  कुछ  नहीं  कह  सकता  किन्तु  सोसाइटी  ने
 यह

 तय  किया
 है  कि  area  में  हिन्दी  में  फिल्में  बनाई  जायें  क्योंकि  उन  का  काफी  प्रचार  होगा  |  इस  समय उस  क
 पास  रुपया  कम  है  किन्तु  भविष्य  में  वे  प्रादेशिक  wert  में  भी  फिल्म  बनायेंगी  ?

 डा०  रासा  राव  इस  कार्य  को  एक  गैर-सरकारी  संस्था  को  सौंपन  का  एक  कारण  माननीय

 मंत्री  ने  यह  बताया  है  कि  गैर-सरकारी  संस्थाओं  को  भ्रच्छे  कलाकार  सिल  जात  हैं  ।  इस  दुर्भाग्यपूर्ण

 कथन से  पहलें  माननीय  मंत्री  ने  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  था  कि  frat  फिल्म  के  लिये  अच्छा
 कलाकार  ढूंढे  जायें  ?

 —_—  ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उपाध्यक्ष  महिला :  श्राप  ऐसे  विशेषण  क्यों  लगाते  हें  जो  जनक  हों
 ?

 :  माननीय  मंत्री  पत्ति  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 में  प्रदान  को  नहीं  समझा  हूं  ।

 रामा  राव  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  फिल्म्स  डिवीजन  में  बच्चों  की  फिल्में  बनाने  के
 लिये  क्या  माननीय  मंत्री  ने  अच्  कलाकार  ढूंढने  का  प्रयत्न  किया  था  ?

 केसकर  :  इन  फिल्मों  में  किसी  क  अभिनय  करन  अथवा  भाग  लेने  का  प्रश्न  उत्पन्न

 नहीं  होता  फिल्म्स  डिवीजन  की  विशषता  उसक  प्रलख  चित्र  हैं  atk  वे  फोर्स  फिल्म  से  एक

 पृथक  वस्तु  जिनमें  दृष्य  ate  अ्रन्यत्र  किये  गये  कार्यों  को  चित्रित  किया  जाता  है  तथा  जहां

 प्राविधिक  विषयों  में  हमारा  काम  देश  के  qed  भ्रमण  निर्माता ग्र ों  के  काम  से  बढ़ा  चढ़ा  रहता  है  ।

 पौर  भ्रमण  की  सहायता  के  लिये  तो  हमें  एक  ग्रहण  विभाग  की  जरुरत  पड़ेगी

 सोसाइटी  यदि  स्वतंत्र  रुप  से  कार्य  करे  तो  वह  ऐसे  लोगों  कों  सरलता  से  प्राप्त  कर  सकती  है  ।

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  शाह  श्रीमती  गांधी  wal  विदेशों  से  करायी  हैं  ale  उन्होंने  इस  बारे

 में  बहुत  सी  जानकारी  प्राप्त  की  है
 ।

 क्या  में  ज।न  सकती  हूं  कि  उन  से  भी  पूछा  गया  है  कि  यह  बच्चों

 की  फिल्म  fea  तरह  से  बनायी  जाये ं?

 डा०  केसकर  :  श्रीमती  गांधी  सोसाइटी  की  वाइस  प्रेसिडेंट  हैं  ।

 श्री  do  प०  नायर  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  दो  मौकों  पर  लगभग  ६लाख  रुपये  की  राशि

 इस  संस्था  को  दी  जा  चुकी  है  ।  में  जानना  हूं  कि  इश  सोसाइटी  द्वारा  बच्चों  को  कितनी  फिल्म

 बनाई गई  हें  या  बनाई  जाने  वाली  हैं  कौर  सरकार  ने  उसे  किन  शर्तों  पर  यह  ऋण

 केसकर :  यह  ऋण  नहीं  बल्कि  एक  सहायक  अनुदान  है
 ।

 सोसाइटी  ने  दो  फिल्में  बनाई

 हैं  जो  दो  भारतीय  रूपक  फिल्मों  का  रूपान्तर  तथा  संक्षिप्तीकरण  है  उन्हें  बच्चों  के  लिये  सरल

 बना  दिया  गया है  |
 उस

 ने  एक  फिल्म  बिल्कुल  मौलिक  बनाई  हू  ।  उन्होंने रूस  ait  ब्रिटेन
 की  छः

 फिल्मों  का  रूपान्तर किया  यह  सब  पिछले  वर्ष  का  निर्माण  है  ।

 इस  वर्ष  के  निर्माण  का  कार्यक्रम  यह  है
 :

 दो  मौलिक  फिल्म  कौर  एक  छोटी  फिल्म  ;  बच्चों

 चार  विदेशी  फिल्मों  का  रूपान्तर  एक  रूपक  फिल्म  का  रूपान्तर  |  यही  इस  समय  का  कार्यक्रम  है  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  औद्योगिक  उत्पादन

 *  ७४८.  को  तुलसीदास  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  आन्तरिक  खपत  में  संभावित  वृद्धि के  कारण  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना

 निश्चित  औद्योगिक  उत्पादन  के  लक्ष्यों  का  पुनरीक्षण  करना  चाहती  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  वे  वस्तुयें  क्या  हें  जिन  के  लक्ष्यों  का  पुनरीक्षण  विचाराधीन  है  ?

 सिचाई  कौर  योजना  उपमंत्री  (ait  :  )  श्रीमान  ।  इस  विषय
 के

 बारे
 म

 द्वितीय
 पंच  वर्षीय  योजना  की  रिपोर्ट  के  पैरा  ४६  के  उप  पैरा  में  पृष्ठ

 ४०
 ६में  विवेचन  किया  गया  है  ।

 यह  प्रभी  विचार  के  लिये  नहीं  लिया  ग्रा  है
 ।

 स्थानीय  विकास  कार्य

 *७४६.
 श्री

 नि०  बि०  चौधरी  :  क्या  योजना  मंत्री  इस  ara  का  विवरण  सभा-पटल  पर
 रखने

 की  कृपा  करेंगे  कि  परिश्रमी  बंगाल  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  स्थानीय  विकास
 wed

 के  लिये  कितनी
 रकम  दी  गई  alt  कितनी  वास्तव  में  खरब  की  गई  ?

 1  मूल  awn  में

 2--184  1..5.  56
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 सिचाई  कौर  जड  उपमंत्री
 :

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है

 परिदिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४१]

 fro  बि०  चौधरी  :  स्थानीय  कोषों  में  जनता  के  ५०  प्रतिशत  अंशदान  के  बाद  भी  जिला

 अधिकारी  स्थानीय  विकास  कार्यों  के  लिये  भ्रमित  रकम  का  उपबंध  नहीं  कर  सकतें  इसका  कारण

 क्या  है  ak  खर्च  में  कमी  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 fat  हाथी  :  PEXY—NE  में  परिश्रमी  बंगाल  को  ve  २५  लाख  रुपये  दिये  गये  थे  जब
 कि

 व्यय  SY"  १८७  लाख  रुपये
 ।

 अतः  खर्च  की  इस  वर्ष  कोई  कमी  नहीं  हुई
 ।

 श्री नि० 'बि० नि०  बि०  चौधरी  :  पिछले  वर्षों  में  क्या  दशा  थी  ?

 ि  ow  श्री  हाथी
 :

 पिछले  वर्षों  में  waar  कमी  थी  ।  हम  ने  कार्यक्रम  आरंभ  किया  कौर  तब  स्वीकृत ~

 दन म  कुछ  दिक्कतें  are  ।  किन्तु  अन्य  समय  पर  हम  ने  वास्तविक  व्यय  हो  जाने  के  बाद  रुपया  दिया

 है  ।  स्वीकृति  के  अभाव  क॑  कारण  व्यय  में  कमी  नहीं  हुई  ate
 न

 विलंब  gar  यह  तो  किसी
 वालों का  कहना  है  कि  जिला

 काम  को  व्यवहार  में  परिणत  करने  का  प्रश्न  है
 ।  मूल्यांकन  करने

 अधिकारियों  को  रकम  देने  का  अधिकार  नहीं  था  ।  इस  बात  पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं  ।

 इन  योजनाओं  की  स्वीकृति  देने  के  लिये  जिला  अधिकारियों  को  कुछ  शक्ति  दी  जायेगी
 |

 श्री  fro  बि०  चौधरी
 :

 चालू  वर्ष  के  ade में  पश्चिमी  बंगाल
 को  कम

 रकम  देने  का  कया

 कारण है  ?

 श्री  कोई  कमी  नहीं  की  गई  १९५३-४४  में  r\g°  ४
 लाख  रुपये  दिये  गये

 PEYV—YY  में  CWRY २५  लाख  १९  में  भी  २५  लाख  रुपये  थे
 ।  इसमें कोई

 कमी

 नहीं की  गई  है  ।

 शी  नि०  fao  चौधरी :  में  तो  चालू  वर्ष  अर्थात  geye—vo # fod Tq Cal EF के  लिये  पूछ  रहा  हूं
 ।

 श्री  हाथी  :  इस  वर्ष  के  लिये  ३४  लाख  रुपया  है  ।

 श्री  नि०  बि०
 चौधरी

 :  १९५५-५६  में  तो  यह  रकम  ४१.  लाख  रुपये  थी
 और  इस  वर्ष

 केवल  ३४  लाख  रुपये  है  यह  तो  बहुत  कम  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  तो  साफ  जाहिर  है  ।

 fro  बि०
 चौधरी

 :  इस  वर्ष  का  किस  प्रकार  किया  गया  है  ?

 श्री  हाथी  :  वह  जन  संख्या  के  पर  किया  है  ।

 श्री  भागवत झा  आजाद  :  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  जनता  के  अंशदान  को
 ७५

 प्रतिशत

 करने  का  निश्चय  किया  हैं  और  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  देश  में  लोगों  की  प्रतिक्रिया  का
 पता

 लगाया

 हाथी  :
 नहीं  श्रीमान

 ।
 सरकार  ने  ऐसा  निश्चय  नहीं  किया  है

 श्री  भागवत  झा  आजाद  कया  सरकार  को  पता  है  कि  कुछ  जिलों  में  लोगों  से  स्थानीय  विकास

 ard  के  लिये  ७५  प्रतिशत  श्रंशादान  के  लिये  कहा  गया  है  ate  अनेक  कार्य  इसी  वजह  से  रुक  गये  हैं
 ।

 श्री  हाथी
 :

 जहां  तक  नये  कार्यों  का  प्रदान  के  बारे  में  नीति  सभी  विचाराधीन है  ।

 झंदाकान  में  वृद्धि  कोई  प्रदान  नहीं  है
 ।

 पुराने  काम  तो  चल  रहे

 1  मूल  भ्रंग्रेजी में
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 श्री  श्रीनारायण दास  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  स्थानीय  विकास  कार्यों  को  प्रारंभ

 करने  के  संबंध  में  निश्चय  करने  में  योजना  भ्रायोग  क्यों  विलंब कर  रहा  है  ?

 तथा  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  :  स्थिति  यह  है  कि  स्थानीय  विकास  कार्यों
 क  नय  कार्यक्रम  क  क  पहल  उस  काम  का  करना  शवदाह  समझा  गया  जो  पहलें  से

 रहा  यह  काम  कर  लिया  गया  है  इन  कार्यों  के  साथ  प्राग  बढ़ने  का  हाल  ही  में  निश्चय  कर

 लिया  गया  =

 श्री नि०  बि०  चौधरी  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  श्र  गया  हैं  कि  पश्चिमी  बंगाल

 में  यद्यपि  जिलों  में  श्रावण्टन  किया  जाता  है  तथापि  कुछ  जिले  प्रगति  रकम  को  खर्चें  नहीं  कर  पाते

 किन्तु  wea  जिले  जो  खर्च  करना  चाहते  ह  व  उन  जिलों  की  रकम  बच  नहीं  कर  पाते  जहां  रकम  बच

 जाती हे  ?

 श्री  हाथी  :  हमारे  पास  प्रत्येक  जिलें  का  ब्यौरा  नहीं  है  क्योंकि  यें  योजनायें  राज्य  सरकारों

 द्वारा  स्वीकृत की  जाती  हैं  ।

 लठ  ना०  मिश्र  :  क्या  यह  सच  है  कि  सहरसा  जिले  में  स्थानीय  कार्यों  को  करने  में  मुख्य

 कठिनाई  सहयोग  का  अभाव  ग्रं्वदान  अथवा  सहायता  का  प्रभाव  नहीं  है  बल्कि  इस्पात

 कोयला  इरादी  सामान  का  अभाव  है
 ?  इन  योजनाकारों  को  जल्दी  लाग  करने  के  लिये  क्या  सरकार

 ऐसा  सामान  देने  वाली  एजेन्सियों  में  एकजुटता  स्थापित  करना  चाहती  है
 ?

 श्री  हाथी  :  यह  राज्य  सरकारों  का  विषय  है  क्यों  कि  धनराशि  के  प्रावधान  के  उपरान्त

 देखना  राज्य  सरकारों  का  काम
 हैं  कि  लोगों  को

 इस  सामान
 को  प्राप्त  करने  में

 दिक्कत  न

 ऐसे  कामों  में  कुछ  कठिनाइयां  अवश्य  होती हैं
 सरकार  उन  कार्यों

 को
 यथाशीघ्र  पूरा  कराने  का

 प्रयत्न  करेगी  |

 श्री  भागवत झा  आजाद  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सन् थाल  परगना  शादी  कई

 ज़िलों  में  सरकार  उन  कार्यों  के  लिये  ३१  मार्चे के  बाद  Yo  प्रतिशत  अंशदान  देने  के  लिये  सहमत  नहीं

 है  जो  जून  तक  पूरे  हो  जायेंगी  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  भी  कि  सरकार  कौर  आगे  काम  बन्द

 करना  चाहती  क्या  वह
 इस

 नियम  में  कुछ  स्थायी  करने  पर  विचार  करेगी  कौर  जिन  योजनाओं
 के  लिये  वह  सहमत  है  उन  के  लिये  ५०  प्रतिशत  तदर्थ  भ्रनुदान  देगी

 ?

 श्री  नन्दा
 :

 हम  राज्य  सरकारों  को  एक  पत्र  भेज  रहें  हैं  ।  हमने  उन्हें  पहले  ही  लिख  दिया  हैं
 कि  वे  इन  योजनायें  का  कार्य  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  के  परिणाम

 Figo,  श्री  न०  सा०  लिंगम :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  निगम  लिखित  दृष्टिकोण  से  प्रथम  पंच
 वर्षीय

 योजना के  परिणामों का  अंतिम
 भ्रंश  किया  गया  हैं

 (१)  वित्तीय

 (२)  पूरे  किये  गये  भौतिक  लक्ष्य  ;  ak

 (३)  जनता का जीवन-स्तर का  जीवन-स्तर  ;

 यदि  तो  क्या  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री श्री  :  (3  PEYY—YE  का  प्रगति  प्रतिवेदन  तैयार

 किया
 जा

 रहा  है
 ।

 उसके  बाद  संपूर्ण  प्रथम
 पंच

 वर्षीय  ये  ना  का  किया  जायेगा  ।  श्राव्य

 सामग्री  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।

 1  मल  wat में
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 ज्यों  ही  लेख  तैयार  हो  जायेंगे  इन  की  प्रतियां  संसद  सदस्यों  को  दी  जायेंगी
 |

 श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा
 :

 क्या  में  जान  सकती  हूं  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी

 श्र  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  औद्योगिक  विकास  का  लक्ष्य  क्या  था  ate  में  यह  भी  जान  सकती  हूं
 कि

 उक्त  दोनों  क्षेत्रों  में  से  प्रत्येक  में  कितने  प्रतिशत  लक्ष्य  की  पूर्ति  कर  ली  गई  है
 ?

 श्री  हाथी  :  माननीय  सदस्या  इस  प्रशन  को  प्रश्न  संख्या
 ७४८

 से  मिला  दे  रही  हैं
 ।

 यह  प्रश्न

 संख्या  24.0  है
 ।

 जैसा  कि  में  बता  चुका  आंकड़े  एकत्रित  किये  जा  रहे  उनके  उपलब्ध
 होने

 क

 बाद  हम  पूर्ण  विवरण  दे  सकेंगे  ।  वह  कुछ  समय  के  बाद  उपलब्ध  होंगे
 ।

 कामत  :  कया  माननीय  मंत्री  यह  बताने  की  स्थिति  में  हैं  कि  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना

 काल  के  अन्त  में  राष्ट्रीय  ग्राम  में  ठीक-ठीक  नहीं  तो  लगभग  कितनी  वृद्धि  हुई  है  यदि  तो  क्या

 राष्ट्रीय प्राय  में  इस  वृद्धि का  समान  वितरण  लोगों  के  बीच  garg  प्रिया  वह  उच्च  वर्ग
 के

 कुछ  थोड़े  से  लोगों  के  हाथों  में  ही  एकत्रित  हुई  है
 ?

 योजना  तथा  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री
 :

 विभिन्न  संकेतों  श्र  हमारे  द्वारा

 एकत्रित  किये  गये  न्  से  भी  यह  निष्कर्ष  निकलता  है  कि  हमारी  राष्ट्रीय  राय  में  निस्संदेह  वृद्धि

 हुई  है  ।  जहां  तक  वितरण  का  संबंध  है  हमारे  पास  कोई  सही  आकड़े  नहीं  हैं  जिन  से  यह  बताया
 जा

 सके  कि  विभिन्न  वर्गों  में  वितरण  किस  प्रकार  हुमा  है  |

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  जो  प्रगति  प्रतिवेदन  तैयार  किया  जा  रहा  वह

 यह  भी  बतायेगा कि  लोगों  के  जीवन-यापन स्तर  पर  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना
 का  क्या  प्रभाव

 पड़ा है  जहां  तक  मुझे  जानकारी  प्रगति  प्रतिवेदनों  ने  इस  विषय  के  बारे  में  कुछ  कहा  नहीं है  ?

 श्री  तन्हा  जो  कुछ  जानकारी  उपलब्ध  होगी  वह  दी  जायेगी  |

 गाडगिल
 :

 कया  में  जान  सकता  हूं  कि  आयकर  विवरणों  से  यह  पता  लगाना  संभव  नहीं

 हल्की  जो  लोग
 धनी

 थे
 वे  झ्धघिक  धनी  हुए  या  नही ं?

 श्री  नन्दा
 :

 देश  क  संपूर्ण  प्राथमिक  क्षेत्र  का  ag  अत्यंत  ही  छोटा  भाग  है  |

 श्री  ao  स०
 मूर्ति

 :
 क्या  मे  जान  सकता  हूं  कि  राष्ट्रीय  ara

 भी  राज्यवार  वृद्धि की  प्रतिवेदन

 में  दी  जायेगी ?

 श्री  नन्दा  :  यह  इस  Tae  में  सम्भव  नहीं  है  ।

 श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा
 :

 क्या  में  जान  सकती  कि  जब  कि  सरकार  को  कोई
 उपलब्ध  नहीं है  तो  वह  इस  निष्कर्ष  पर  कैसे  पहुंची

 कि
 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिये  निर्धारित

 लक्ष्यों  में  से  उसने  लगभग  ८  प्रतिशत  पुरे  कर  लिये  है ं?

 श्री  नन्दा
 :

 हम  उसे  प्रति  वर्ष  प्रकाशित  करते  रहे  हैं  ;  वह  लगभग  सही  हैं  किन्तु  पिछले  वर्ष

 के  बारे  में
 जो

 सही  आंकड़े  हें  बह  सभा  के  सदस्यों  को  बहुत  शीघ्र  ही  उपलब्ध  हो  जायेंगे
 |

 श्री उ०  qo  त्रिवेदी
 :

 ब्या  में  यह  पूछ  सकता  हूं  कि  व्यय  में  भी  व्य  वृद्धि  हुई  है  इस  बात  को

 देखते  हुए  राष्ट्रीय  ara  में  हुई  वृद्धि  च ८५  काल्पनिक  है  ?

 fart  नन्दा
 :

 माननीय  सदस्य  at  गणना  की  विधि  ज्ञात  नहीं  उसमें  मूल्य  स्तर  में  हुए

 परिवर्तनों
 को

 भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।
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 अल्प  सूचना  कौर  उत्तर

 रुपी  कंपनी  की  स्थापना

 सूचना  set  संख्या  ६.  साधन  गुप्ताजी  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर

 गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  श्रीराम  में  पाये  गये  तेल  निक्षेपों  से  तेल  निकालने  a  उसे  शुद्ध  करने  के

 बारे  में  प्राप्त  कंपनी  से  कोई  करार  शुभ्रा  है  ;

 यदि  तो  करार  के  मुख्य  पहलू  क्या  हैं  ;

 उक्त  तेल  निक्षेपों से  लाभ  उठाने के  लिये  क्या  कोई  रूपी  कंपनी  स्थापित  की

 जायेंगी  ;  और

 (=)  यदि  तो  ऐसी  कंपनियो  में  सरकार  का  कितना  sir  होगा  ?

 पाये  गये  तेल  निक्षेपों  से  तेल  निकालने  भ्र  उसे  शुद्ध  करने  के  बारे  में  श्रासाम  कंपनी  से  कोई

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के
 ०  दे०

 मालवीय )  :
 से

 हाल  ही
 में  रिसाव में

 करार  नहीं  gat  जिन  क्षेत्रों  के  अधिकार  फाइल  कंपनी  को  पहले ही  दे

 दिये  गये  थे  तथा  जहां  तेल  खोज  निकाला  गया  है  उन  क्षेत्रों  से  तेल  की  खोज  उत्पादन  श्र  परिवहन

 के  लिये  सरकार  की  भागीदारी  के  साथ  एक  या  अ्रधिक  रुपया  कं  पनी  निर्माण  करने  के  बारे  में  मंत्रालय

 के  प्रतिनिधियों  ate  श्रीराम  हाइल  कंपनी  के  बीच  प्रारम्भिक  बातचीत  हो  चुकी  तेल  शोधन

 के  बारे  में  यह  प्रस्थापना  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  शोधनशाला  स्थापित  की  जाय  जिस  में  सरकार

 का  कम  से  कम  ६६-२/३  प्रतिशत wa  हो  ।  यह  पूरा  मामला अब  भी  विचाराधीन  है  इस

 सम्बन्ध  में  सरकार  की  स्वीकृति  प्राप्त  की  जानी  है  ।

 श्री  साधन  क्या  मैं  जान
 सकता  हूं  कि  शोधनशाला  कहां  स्थापित

 की
 जायेगी  तथा

 वह  कितनी  बड़ी  होगी  ?

 के  ०  दे०  मालवीय  :  ये  दो  सरकार  दोनों  पक्षों  के  विशेषज्ञों  के  सक्रिय
 धीन  हैं  ।

 श्री  साधन  ई  क्या  यह  सच  है  कि  श्रीराम  alee  कंपनी  ने  श्राथिक  आधारों पर
 शोधनशाला  के  कलकत्ता  में  स्थापित  किये  जाने  की  जोरदार  सिफारिश  की  है  यदि  तो  इस

 सारिका  के  प्रति  सरकार  का  कया  रुख  है
 ?

 श्री के०  दे०  मालवीय
 :

 यह  सच  है  कि  area  कंपनी  के  प्रतिनिधि  इस  आशय  का

 भ्र स्थायी  सुझाव  दे  रहे  हैं  कि  नई  दोधघनशाला  की  स्थापना  कलकत्ता  में  की  जाये  |

 श्रीमती  तार कश् वरी  सिन्हा
 :

 क्या  में  जान  सकती  हूं  कि  इस  पूरे  wed  का  निर्णय  करने  में

 सरकार  झ्रासाम  जैसे  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  का  विकास  होने  देगी  क्योंकि  कलकत्ते  में  उद्योगों  की  संख्या  बहुत
 प्रतीक

 है  पर  यदि  शोधनशाला  कलकत्ते  में  स्थित  होती  है  तो  उससे  मौजूदी  उद्योगों  की  संख्या
 शर  बढ़  जायेगी ?

 श्री  के०
 दे०  मालवीय

 :
 ऐसी  सब  बातें  निश्चय  ही  सरकार  के  समक्ष

 श्री  का०
 प्र०  त्रिपाठी

 :
 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  का  सब  भी  यह  ख्याल  है  कि  शोधनशाला

 आसाम  में  स्थापित  हो  सकती  है  कौर  उसे  एक  स्थान  में  या  दूसरे  में  स्थापित  किया  जा  सकता  है  अथवा

 नहीं  इस  की
 जांच  के  लिये  क्या  ag  उसका  निर्देश  विशेषज्ञो ंसे  करने जा  रही
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 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  शोधनशाला  की  स्थापना  के  स्थान  के  बारे  में  सरकार  ने  कोई  निश्चय

 नहीं  किया  है  ।  किन्तु  यह  सच  है  कि  शोधनशाला  के  लिये  एक  उपयुक्त  स्थान  खोज  निकालने  के

 et  की  पूरी  जांच  करने  के  लिये  सरकार  ने  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  निश्चय

 किया

 महोदय  पीठासीन

 साधन  गुप्त
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  जिस  शोधनशाला
 की

 स्थापना  की  प्रस्थापना

 है  शोधित  तेल  की  हमारी  जो  श्रावश्यकताएं  हैं  उनकी  कितनी  प्रतिशत  oe  होगी
 ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  मेरा  ख्याल  है  कि  माननीय  सदस्य  देश  की  आवश्यकताओं  के  संदर्भ

 में  शोधनशाला  की  क्षमता  के  बारे  में  कुछ  जानकारी  चाहते  जिन  प्रस्तावों पर  इस  समय  विचार

 किया  जा  रहा  है  उनमें  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  १४५  लाख  टन  तेल  का  शोधन  करने
 की

 क्षमता

 रखने  वाली  एक  शोधनशाला  स्थापित  की  जाये  जिसकी  क्षमता  को  बढ़ा  कर  २५  लाख  टन  किये

 जाने  की  संभावना होगी  |  यह  सुझाव  दिये  गये  सुझावों  में  से  केवल  एक  है
 |

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  श्रीराम  में  तेल  के  जो  नये  कुए  खोज  निकाले

 गये  हें  उनसे  प्रतिवर्ष  कितना  अरपरिष्क्त  तेल  प्राप्त  होगा  ?

 श्री के०  दे०  मालवीय
 :

 श्रासाम  alee  कंपनी  के  विशेषज्ञों  ने  हमें  wa  तक  यह  सुचना  दी

 है
 कि

 वह  प्रतिवर्ष  १०  लाख  टन  से  अधिक  श्रपिरिष्कृत  तेल  का  उत्पादन  कर  सकेंगे
 |

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 हज  समिति

 *oQc.  श्री  रघुनाथ सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५६

 दिये
 में  हज

 समिति  कीਂ  बैठक
 ने  हज  तीर्थयात्रियों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  क्या  सुझाव

 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली
 :  ४  Gaus DY को  बम्बई  में

 हुई  केन्द्रीय  हज  कमेटी  की  मीटिंग  में  यह  कहा  गया  था  कि  तीर्थयात्रियों  के  जहाज़ों  को  वैसी  ही

 धाएं  मिलनी  चाहिए  जैसी  कि  भारत-अफ्रीका  यात्री-सेवाझ्मों  को  दी  जाती  इस  तीर्थयात्री

 जहाज़ों  को  वे  सभी  सुविधाएं  दी  जाती  जिनका  उल्लेख  भारतीय  तीर्थ  यात्री-जहाज़  नियमों  (  इंडियन

 पिलग्रिम दीप  में  कमेटी  चाहती  थी  कि  भारत  सरकार  इस  मामले  की  झ्र धिक

 जांच  करे  कौर  जरूरी  का  रंगाई  करे  ।

 _  जहाज़रानी  के  डायरेक्टर-जनरल
 से

 कहा  गया  है  कि  वे  इस  मामले  में  जांच  करे  कौर  इसकी

 रिपोर्ट  तैयार  करें  कि  भारत  प्रक्रिया  सेवाओं  के  तीर्थयात्री  जहाज़ों  शर  यात्री  जहाज़ों
 को  एक

 दूसरे
 की

 तुलना  कौन

 सी

 सुविधायें  मिलती  हैं

 ।
 उनकी  रिपोर्ट  ard  दूसरी  जरूरी  कार्रवाइयां

 पारपत्र

 Fig 3,  डा०  सत्यवादी :  क्या  प्रधान  मंत्री  १४  १९४६  को  तारांकित

 संख्या  २,०२६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रवीण  कामगारों
 को

 पत्र  देने  पर  जो  मौजूदा  निबन्ध  हैं  उन्हें  शिथिल  किये  जाने  के  बारे  में  पंजाब  राज्य  के  कुछ  संगठनों

 से  जो  ज्ञापन  प्राप्त  था  उसके  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  ?

 fe  ल  अंग्रेजी  में



 ६  2EUXE  लिखित  उत्तर

 कायें  मंत्री  के  सभासचिव  (att  सादत अरली  भारत  सरकार ने  अभ्यावेदन ों  पर

 पुरी  तौर  से  विचार  कर  लिया  हाल  ही  में  कई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  शौर  छोटे  मोटे  व्यापार

 maar  नौकरी  के  लिये  इंगलैंड  जाने  वालें  प्रशिक्षित  ग्रीवा  अर्द्ध-शिक्षित  व्यक्तियों  के  बारे  में

 नाइयां  उत्पन्न  हुई  हैं
 ।

 जाली  पार-पत्र  देने  की  घटनाएं  हुई  हैं  ौर  लोग  भारत  लौटने  के  लिये  बाध्य
 हुए  हैं  ।

 इंगलैंड  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोगों  के  ar  जाने  से  नए  सामाजिक  yet  उत्पन्न  हो  रहे
 इन  सब

 पहलुओं
 पर

 पूर्ण  विचार  करने  के  पश्चात  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि  ऐसे
 शिक्षित

 अ्रथवा  se  शिक्षित  व्यक्तियों  को  एक  बड़ी  संख्या  में  इंग्लैंड  जाने  की  नितिन  देना  वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 यद्यपि  ऐसे  व्यक्तियों  को  दिये  जाने  वाले  पारपत्र  सम्बन्धी  निर्बाध  कायम  रहेंगे  तथापि  सरकार

 ने  इस  array  के  aren  दिये  हैं  कि  नीति  यथा  शक्ति  उदार  होनी  चाहिये  ae  जब  इंगलेंड  की  यात्रा

 के
 लिये

 वास्तविक  कारण  हों  तो  पारपत्र  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिये  ।

 मेसर  आयरन  एण्ड  स्टील  आ

 *93c  श्री  मादिया  गौडा  :  क्या  लोहा  ale  इस्पात  मंत्री  ५  १९५६  को  पूछे गये
 ग्र तारांकित प्रश्न  संख्या  ७४१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  मंसूर

 एण्ड  स्टील  विकास  के  विस्तार  की  योजना  के  ब्यौरे  ae  अन्तिम  रूप  से  निश्चित  किये  गये  हैं
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  ):  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  विस्तार  योजनाओं  को

 सम्मिलित  किया  गया  हैं  जिन  पर  लगभग  ६  करोड़  रुपये  व्यय  इनमें  से  २  मदो  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  के  हिस्से  के  बतौर  पहले  ही  मंजूर  किया  जा  चुका  दोष  ait  विचाराधीन
 |

 संचालन  समिति

 ७३६.  ato  रघुबीर सिह  :  कया  प्रधान  मंत्री

 यह  बताने

 की

 कपा  करेंगे  कि  एक  अरसे  ले चले  रहे  मामलों  को  हल  करने  के  तरीकों  की  खोज  करने  के  लिये  भारत  भ्र  पाकिस्तान  सरकार

 द्वारा  स्थापित  दो  कर्णधार  समितियों  PE4Y  के  बाद  क्या  कोई  प्रगति  की  है  ?

 विदेशी  कांधे  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  :  फरवरी  मार्च  Peuy  में

 कर्णधार  समितियों  ने  भ्र पनी  बैठकों  में  सहमत  हो  कर  जो  निश्चय  किये  उनके  भ्रनुसार  भारत  कौर

 पाकिस्तान  सरकारों  ने  प्रमुख  प्रश्नों  को  हल  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  है
 |  कर्णधार  समितियों

 ने  जो  विभिन्न  मदें  भारत  सरकार  को  सौंप  दी  हैं  उनके  बारे  में  भारत  सरकार  के  मंत्रालय  कौर  मंत्री

 पाकिस्तान  के  मंत्रालय  att  मंत्रियों  से  पत्र-व्यवहार  ifs  करते  रहे  कराची स्थित  भारतीय

 उच्च  आयोग  पाकिस्तान  सरकार  से  जिन  प्रश्नों  के  बारे  में  कूटनीतिक  स्तर  पर  चर्चा  की
 जानी

 उनके  बारे  में  कार्यवाही  करने  के  लिये  कहा  गया  कर्णधार  समितियों  ने  ११  कौर १२
 Reyy

 को  दिल्ली  में  प्रायोजित  बैठकों  में  कुछ  मदों  पर  चर्चा
 की

 वह  उनम  से  कुछ  मदों  पर
 मत

 हुईं  |

 चूंकि  PauYy  के  बाद  कर्णा घार  समितियों  की  कोई  बैठक  नहीं  हुई  है  इसलिये  विभिन्न

 स्तरों
 पर

 की  गई  बात  चीत  की  प्रगति  की  समीक्षा  करना  सम्भव  नहीं  |

 वाई  ०
 एम

 ०  सी०  To  श्र  वाई०  डबल्स  ato  ए०

 Figo,  att  धूपिया :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि  क्या  यह  सच  है  कि  तथा  अन्य  स्थानों  में  छात्रावासों  का  निर्माण  करने  के  लिये

 कौर  डब्ल्यू  .  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ऋण  दिये
 गये

 हैं
 ?

 t  मूल  sash  में



 ६८४  लिखित  उत्तर  ६  १९५६

 1  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  क  Jo  न्  भास्कर  :  PEXR

 में  को  Yo,c09  रुपये  का  एक  ऋण  दिया  गया  था  ।  को  श्रब

 तक  कोई  ऋण  नहीं  दिया  गया  है  |

 कपड़े  का  निर्यात

 डा०  राम  सुभग
 Foxy.

 श्री  Wo  प्र०

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  प्रारम्भ  से  भारत  में  बने  कपड़े  के  नियति  में  कोई  कमी  हुई a

 (a)  यदि  तो  किस  हद  तक  ;  atk

 इसके  लिये  क्या  कारण  हे  ?

 व्यापार  मंत्री  :

 arr से  जून  PEXE  तक  सूती  कपड़े  का  निर्यात  लगभग  १८.४२  करोड़ गज  था
 जब

 कि  gays  में  इन्हीं  महीनों  में  &.&  करोड़  गज  का  निर्यात  था  |

 माननीय सदस्य  का  €  PEYUs  को  उनके  ae  श्री
 विश्वनाथ  राय

 द्वारा  पूछे  गये  तारांकित  sem  संख्या  २०४६  के  भाग  का  जो
 उत्तर

 मेरे  द्वारा  दिया  गया

 उसकी  कौर  आकर्षित  किया  जाता  है  ।

 स्वयं  चालित  करघे

 *igyig,  डा०  Ho  तक  पारिख  नया  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  अगले  दो  वर्षों  में  सुती  कपड़े  की  मिलों  में  कितने  स्वयंचालित  करघे  स्थापित किये  जाने

 की  सम्भावना  है  प्रो  यह  करघे  किन  स्थानों  में  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 में  १४,६००  स्वयंचालित  करघे  स्थापित
 किये

 जायेंगे
 वस्तु  उद्योग

 मंत्री
 :  ऐसी  श्रद्धा  की  जाती  है  कि  अगले  दो  वर्षों

 ७  निर्यात  संवर्धन  साधारण

 करघों  के  स्थान  पर  स्वयंचालित  करघों की  स्थापना  की  रीति से  इस  समय  कोई  मूल्याकन नहीं  किया
 जा  सकता  निर्यात  संवर्धन  योजना  के  श्रन्तगंत  स्वयंचालित  करघे  जिन  स्थानों  में  स्थापित  किये

 जायेंगे  उनके  बारे  में  जानकारी  देने  में  सरकार  इस  समय  है  |

 झ्न्प  सनाय  वग  आवास  योजना

 कपा
 Tred.

 श्री

 रीडिंग  किशन :  कया  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कया  यह  सच  है
 कि

 मकान  बनाने  के  लिये  ऋण  देनें  की  जो  योजना  हैं  वह  केन्द्रीय  सरकार
 के  उन

 |

 के  लिये  विशेष  उपयोग  की  नहीं  है  जिन्हें
 ४००

 रुपये  से  कम  वेतन  मिलता  हैं  कयों

 की
 कीमत  बहुत  ऊंची  है  ;

 कि
 श्रासपास

 कौर
 केन्द्रीय  सचिवालय  से  ५  मील  या  उससे  अधिक  दूरी  पर  स्थित  बस्तियों  में  जमीन

 यदि  तो  क्या  सरकार  कुछ  क्षेत्रों  का  विकास  करके  उन्हें  कम  वेतन  पाने  वाले  इन

 बाण
 अफसरों को  इस  अधार

 पर
 बेचने  के  लिये  तैयार  है  जिसमें  उसे  कोई  लाभ  प्रिया  होती

 न
 और

 1  मूल  प्रंग्रेजी में



 ६  ZENE  लिखित  उत्तर  ६८४

 उन  विस्थापित  सरकारी  क्यारियों  को  कौन  सी  पूर्ववतिता
 दी

 गयी  है  जिन्हें  सरकार
 द्वारा  प्रदत्त  मकान  में  विस्थापन  आवास  प्राप्त  करने  से  विवादित किया  गया  है  जिन्हें  एक

 स्थायी  मकान  की  भ्रावस्यकता है  ?

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  के  सभासचिव
 so  :

 यह

 योजना  दिल्ली  के  सम्बन्ध  में  नहीं  बनाई  गई  है  यदि  दिल्ली  में  काम  करने  वाले

 चारी  श्रवकादा  प्राप्ति  के  बाद  रहने  के  लिये  are  के  लिये  दिल्ली  के  अतिरिक्त  wear  स्थानों

 में  बनाते  हें  तो  यह  उनके  लिये  लाभदायक  होगा  विशेषकर  जब  कि  सचिवालय  के  आसपास

 कमी  की  कीमत  ऊंची  है  कौर  जब  कि  नौकरी  के  काल  में  उनमें  से  अधिकांश  को  सरकारी  क्वॉटर
 किराये पर  मिल  जायेंगे  |

 सरकार  aren  करती  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  सहकारी  श्रीवास  समितियां  बन
 जायेंगी  ।

 चूंकि  इस  योजना  का  उद्देश्य  उन  सरकारी  कर्मचारियों
 को

 सहायता  द ेदेना है  जिन्हें

 रहने  के  लिये  खुद  का  मकान  नहीं  इसलिये  विस्थापित  व्यक्तियों
 के  लिये  कोई  विशेष  विभेद  करना

 आवश्यक  नहीं  समझा  गया  |

 झींगा  मछली  का  निर्यात

 श्री  सामान
 "१७१४२

 श्री  अनिरुद्ध सिह

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रावणकोर-कोचीन  ate  बर्मा  के  बीच  झागों  मछलियों  के  व्यापार  मौजूदा  स्थिति

 क्या  है  ;

 geyy—  ६  में  बर्मा  को  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया  था

 छोटी  मछलियों  के  १०,०००  बोरे  प्राप्त  करने  के  लिये  बर्मा  की  सरकार  ने  जो  टेण्डर
 किये  थे  उनका  क्या

 व्यापार  मंत्री  करमरकर  )  :
 कौर  )  समुद्र  के  जरिये  होने  वाले  व्यापार

 के

 लेखे  में  विभिन्न  किस्म  की  मछलियों  के  निर्यात  के  ates  भ्र लग  नहीं  रक्खे  जाते  इसलिये  जो  जानकारी

 मांगी  गई  है  वह  उपलब्ध  नहीं  है  किन्तु  बर्मा  को  भेजें  जाने  वाली  मछलियों
 की

 सभी  किस्मों  का  हमा
 रा

 निर्यात  PRUv—UY A में  १३८  लाख  रुपये  से  घट  कर  PEYY—UE A में  ५७  लाख  रुपये  हो  गया  है  |

 सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  किन्तु  यह  विदित  झरा  है
 कि

 हाल  ही  में  बर्मा  सरकार
 ने  भारत  से  छोटी  मछलियों के  १४,०००  बोरों  के  आयात  के  लिये  टैण्डर  भ्रामंत्रित  किये

 राष्ट्र  गान

 FiQy 3.  श्री  चट्टोपाध्याय :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  गान
 की  जो

 धुन  सरकारी  वाद्य-वृन्द  अधिकारियों  ने
 बनाई  थी  वह  हमारे  देश  के  ख्याति-प्राप्त  संगीतज्ञों  द्वारा  स्वीकृत  कर  दी  गयी  हैं

 कया  अंतिम  चुनाव  करने
 से

 पूर्व  रवीन्द्र  संगीत  के  सुविख्यात
 व्याख्याकारों से  राय

 ली  गयी थी  ;

 प्रस्थापना
 क्या  वाद्य  द्वारा  प्रस्तुत  की  जाने  वाली  राष्ट्रीय  गान  की  धुन  में  सुधार  करने  की

 का

 +  मूल  भ्रंग्रेजी में



 द्  लिखित  उत्तर  ६  PERS

 वाद्य वृन्द  द्वारा  राष्ट्र  गात
 की

 तथा  प्रसारण  मंत्री  से
 तज  वाद्य वृन्द  के  प्रयोजन  के  लियें जो  रचना  की  गयी  है  वह  मुख्यतः  सेना  के  बैण्ड  यूर

 है  ।  इसे  eve  में  तैयार  किया  गया  था  क्योंकि  सेना  के  लोगों  द्वारा  राष्ट्रीय  गान
 की

 कोई  उचित

 धुन  बजाने की  प्रख्यात  श्रावस्यकता  यह  धुन  विश्व  के  प्रमाणीकृत  वृतान्तर  पर

 ग्रा धारित  चूंकि  वह  केवल  पाइचात्य  वाद्ययन्त्र  अ्रथवा  बैण्ड  के  लिये  है  इसलिये  रवीन्द्र  संगीत  के

 व्याख्याताओं  से  परामर्श  लेने  का  उत्पन्न  नहीं  होता
 ?

 ore  इण्डिया  रेडियो  भारतीय  वाद्य  वृन्द्र  के  जरिये  एक  प्रमाण  समूहगान  सम्बन्धी  वृतान्तर

 site  एक  कौर  वृतान्त  तैयार  किया  है  जो  कि  भारतीय  सिद्धान्तों  पर  आधारित
 उसे  fara

 भारती  रवीन्द्र  संगीत  के  योग्य  व्याख्याताओं  की  सहायता  से  तैयार  किया  गया  है
 ।  यह  जनता

 को  भी  उपलब्ध

 ब्रिटेन  ait  अमरीका को  निर्यात

 ैं  (७  ४४.  श्रीमती  बोरकर :  क्या  वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्री यह यह  बताने
 की

 करेंगे  कि  भारत  से  ag  ReYY—UE  में  ब्रिटेन  aie  marca  को  किये  गये  निर्यात  में  कमी  होने

 के  क्या  कारण है  ?

 व्यापार  मंत्री  :  श्रपेक्षित  जानकारी  सदन  की  मेज  पर  उपस्थित  एक  विवरण

 मे ंदी  गई  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ¥2 |

 त्रिपुरा में  प्रति  संख्यक

 *Fovy  श्री  ददारथ देव  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  के  कमलपुर  नामक  स्थान  से
 अल्पसंख्यक

 )

 इस  समय  पाकिस्तान जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  लिये  क्या  कारण  है
 ?

 fatten  कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली  नहीं  1

 कोयला

 Figyig.  श्री  सें०  व०  राम स्वामी :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 कि

 दक्षिण  को  कोयला  भेजने  के  बारे  में  मौजूदा  स्थिति  कया  है  ;

 क्या  स्थिति  पहले  से  afire  sect  हुई  हैं  या  ait  बिगड़  गई  है  ;  कौर

 कोटे  का  कितना  प्रतिशत  भाग  पहुंचाया  गया  हैं
 ?

 मंत्रो  क०
 च०

 :  से
 दक्षिण

 को  भेजे  जानें
 वाले

 कोयले  के
 यातायात  में  ए

 अवद्य  हुआ
 १९५६  के  प्रथमार्ध  में  कांटे  के  सम्बन्ध

 में  दी  गई  प्रतिशतता  ६३  थी  जब  कि  Reus  के  प्रथमार्ध  में  वह  ५८  थी  ।

 त्रिपुरा में  परीक्षण  सहायता  केन्द्र

 *igyc.
 श्री  बीरेन  दत्त

 :
 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 चि  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  त्रिपुरा  के  किन  स्थानों  में
 परिक्षणात्मक  सहायता  केन्द्र

 गये  हैं  ;
 अ

 1  मूल  wait में



 ६  १९१४६  लिखित  उत्तर  Ea

 परीक्षणात्मक सहायता  के  भ्राता  पर  महिलाओं  को  बस्तियों  में  att  बाहर  कौनसे

 काम  दिये  गये  हैं  ;  ak

 बाढ़पीड़ित  विस्थापित  व्यक्तियों  को  सहायता  देने के  लिये  जुलाई  १९५६  में  कुल
 कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 मंत्री  मेहर  चन्द  से  (77)  जानकारी एकत्रित  की  जा  रही
 श्र  यथासमय में  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी  |

 काफी  को  खेती

 Foye,  श्री मु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  वाणिज्य  शर  उद्योग  मंत्री
 ४  YS H Alia के  तारांकित

 प्रशन  संख्या  १९४५४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  कनारा  के  जंगलों  कौर

 कुर्ग  के  परित्यक्त  क्षेत्रों  को  कॉफी  की  खेती  के  लिये  काम  में  लाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या

 वाही  की  जा  रही

 वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  काफी  पेदा  करनेवाले  क्षेत्रों  जिनमें  कुर्ग

 श्र  उत्तर  कनारा  शामिल  काफी  के  उत्पादन
 को

 बढ़ाने  के  लिये  हाल  ही  में  एक  योजना  मंजूर  की

 गई  बातों  के  साथ-साथ योजना  १६,७००  एकड़  भूमि  में  काफी  की  खेती  करने  के

 लिये  किसानों  ऋण  देने  का  उपबन्ध  करती  कुर्ग  कौर  उत्तर  कनारा  के  जिन  किसानों  के

 पास  काफी  की  खेती  के  लिये  उपयुक्त  भूमि  हैं  उन्हें  सहायता  के  लिये  काफी  बोर्ड  को  भ्रावेदन  करना

 चाहिय े।

 हाथ  से  कूटा  हुवा  चावल

 ठाकुर  बगल  किशोर fag

 +  \9Qo

 श्री  देवगन

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 दिल्ली  शर  बिहार  राज्यों  में  हाथ  से  कूटे  हुए  चावल  का  उत्पादन करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही है  ;  कौर

 उक्त
 किस्म

 के
 चावल

 की  शझ्रावश्यकता  के  निकाय  में  उत्पादन  कितना  है
 ?

 उत्पादन  मंत्री  के
 सभासचिव  रा०  :  भ्र  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  ate  शी  लोकसभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  |

 दक्षिण  च्

 श्रीनारायण दास

 *9G 2  सरदार

 श्री थीं  दि०  गरुपादस्वामी

 क्या  प्रधान  मंत्री  १४
 Peusg

 को
 पूछे  गये

 तारांकित  अरन  संख्या
 g¥Rz

 के  उत्तर

 के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 1  मल  sae में



 द्च्द  लिखित  उत्तर  ६  REUG

 अ्रस्ताव को को  दू

 संयुक्त  राष्ट्र  की  महासभा की  अलग  बैठक  में  दक्षिणी  qa  के  प्रदान  को  उठाने  सम्बन्धी

 में  रखते  हुए  क्या  भारत  सरकारने  राष्ट्र  संघ  का  प्रस्तुत  करने  के  लिये
 इस

 प्रश्न
 के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  तैयार  किया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  प्रस्ताव  से  उत्तेजित  होकर  कई  देशों  के  विरोध-पत्रों  की  झड़ी

 लगा दी

 जिन  देशों  से  औपचारिक  विरोध-पत्र  प्राप्त  हुए  हें  उनके  नाम  कया
 प्र

 (=)  उठाये  जाने  वाले  प्रदान  में  कौनसी  बातें  पूछा  जायेंगी ?

 विदेशिक कार्य मंत्री कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली
 :  कौर  (4).  मामला

 अभी  विचाराधीन

 ak  इस  मामले  में  दिलचस्पी  रखने  वाले  कुछ  देशों  ने  कुछ  श्रापत्तियां उठाई

 हैं  किन्तु  उनके  ब्यौरों  की  चर्चा  करना  लोकहित  की  दृष्टि  से  ठीक  नहीं  होगा
 ।

 एलुमिनियम का  कारखाना

 *७६२.  श्री  त०  ब०  विट्रलराव  :  क्या  वाणिज्य  प्रौढ़  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगें

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  श्रलमीनियम  की  छड़ों  प्र  चादरों  का  निर्माण

 करने  के  लिये  एक  संयत्र  की  स्थापना  के  बारे  में  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम  ने  कोई  योजना

 शनाई  रोक

 यदि  तो  उसके  ब्यौरे  कया  हैं  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  म०  Fo  :  कौर  एक  एलुमिनियम  संयत्र  की

 स्थापना  सम्बन्धी  एक  प्रस्ताव  राष्ट्र
 के  विचाराधीन  ब्यौरे  प्रभी

 अन्तिम  रूप  से  निश्चित  नहीं  किय  गये

 पूर्वी  पाकिस्तान  में  वैज्ञानिक  तथा  नाविक  अड्डे

 श्री  कामत  :
 ने  ७६  ३.

 श्री  ह०  रा०  नथानी :

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  द्वारा
 श्रमरीकी

 सहायता  से  पूर्वी  पाकिस्तान  में  हवाई  प्र  wie  नाविक  as  बनाए  गए  हैं  बनाए  जा  रहे  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल
 :  पाकिस्तान

 को  अमरीका  से  सैनिक  सहायता  प्राप्त  हो  रही  इस  सहायता से  पूर्वी  पाकिस्तान में  कोई  हवाई

 अड्डे  wea  नाविक  अड्डे  बनाये  जा  रहे  हैं  या  नहीं  इस  बारे  में  भारत  सरकार को  ठीक  ठीक

 कारी  नहीं  हैं  |

 धर्म दाय  संस्थायें

 9G ¥,  श्री  भक्त  दीवान :  क्या  योजना  मंत्री  ३०  १९५६  के  तारांकित प्रदान  संख्या
 २६६७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दू  धंदा  संस्थाओं  atk  मन्दिरों  की  प्राय  का  म्यूजिक  wear  उपयोग  करने  कौर

 उनकी  व्यवस्था में  सुधार  करने  का  जो  योजना  आयोग  के  विचाराधीन  क्या  उस  पर  अन्तिम

 निर्णय कर  लिया  गया  है  ;  और

 1  मूल  अंग्रेजी  में



 ६  LENE  लिखित  उत्तर  RSE

 (a)
 ट  सहीं

 तो  aa  तक  इस  दिशा  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  अन्तिम  निर्णय  कब  तक

 होने  की  ara  है  ?

 सिचाई ak  विद्युत  उपमंत्री  नहीं  ।

 यह  प्रभी
 भी

 योजना  झ्रायोग  के  विचाराधीन  है
 ।

 भिलाई  शौर  दुर्गापुर  इस्पात  के  कारखाने

 Fey.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  लोहा  इस्पात  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  भिलाई

 में  एक  भवन-निर्माण  तथा  मशीन  निर्माण  सम्बन्धी  कारखाना  ate  दुर्गापुर  में  एक  भवन-निर्माण
 म॑ एक सम्बन्धी  क  सा  रय  अता  eras  Gearon  मे  है

 भारी  उद्योग  मंत्री  [o
 स०

 :  इण्डियन  स्टील
 वकंस  कंस्ट्रक्शन  द्वारा

 दुर्गापुर  में  एक  ढांचे  सम्बन्धी  कारखाना  खोलने  के  लिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  इन  प्रस्तावों

 पर  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  द्वारा  चर्चा  की  जा  रही  हैं  जो  कि  इस  समय  दुर्गापुर  में  लोहे  के  का  रखानें

 के  ठेके  को  भ्रान्ति  रुप  से  निश्चित  करने
 की

 बातचीत  करने  के  लिये  लन्दन  में  हैं
 ।

 दुर्गापुर  में  कारखानें

 के  सम्बन्ध  में  हो  रही  बातचीत  के  परिणामस्वरूप  प्राप्त  आधार  पर  भिलाई  में  एक  ढांचे  सम्बन्धी
 कारखाने  के  प्रस्ताव  की  समीक्षा  करने  का  विचार  है  ।

 राम  उद्योग

 को  रेशम  उद्योग  के  विकास  के  लिये  REX Ra
 में

 कोई
 न

 दिये  जाने  के  क्या

 +  FOGG.  श्री  झूलन सिंह  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  बिहार  राज्य

 PEYY—-¥S  में  उक्त  ‘asa  में  tam

 1  कारण हैं  ?

 उत्पादन  मंत्री  के  सभासचिव  रा०  गि०
 :

 उद्योग  के  विकास  के  लिये  बिहार  सरकार  को  ६७,१००  रुपयों  की  एक  राशि  के  बतौर दी

 गयी  थी

 मिट्टी  खोदने  की  मशीनरी

 1  *७६७.  श्री  गिडवानी
 :

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जलविद्युत  परियोजनाओं  ste  सिचाई  के  कार्य  के  निर्माण  के
 लिये

 प्रतिवर्ष

 मिट्टी  हटाने  वाली  जिस  मशीन  का  आयात  किया  जाता  है  उसका  मूल्य  क्या  है  ;

 क्या  व्यय  को  कम  करने  के  लिये  जलविद्युत  और  सिंचाई  परियोजना  के  लिये  आवश्यक

 यंत्र  शौर  यांत्रिक  उपकरण
 के

 प्रमाणीकरण  सम्बन्धी  योजनाओं  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  कोई  अन्तिम
 निर्णय किया  गया  है  ;

 यदि  तो  वह  निर्णय  क्या

 )
 राज्य  सरकारों

 से
 जानकारी  प्राप्त  कीः

 कौर
 विद्युत  उपमंत्री :

 पटल  पर  रखी  जायेंगी  । जा  रही  है  नौ  वह

 अभी  श्रीमान  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता

 *9hc.  श्री  दो०
 चं०  फार्मा

 :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उर्वरकों  के

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की

 गयी

 1  मूल  wast  में
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 उत्पादन  मंत्री  व  चल
 :  में  माननीय  सदस्य  का  उत्पादन  मंत्रालय  के

 १९५५-५६  के  वार्षिक  प्रतिवेदन के  pea  १  की
 are  आकर्षित  करता  हूं  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी

 दी  संक्षेप  में  सुन्दरी  कारखाने  की  क्षमता  को  ६०%  से  बढ़ाया  जा  रहा  है  १६६०-६१

 तक  अपेक्षित  मांग
 की

 के  लिये  अतिरिक्त  नाइट्रोजन  युक्त  उर्वरक  का  उत्पादन  करने  के  लिये

 नाइवेली  कौर  रुरकेला  में  तीन  अतिरिक्त  कारखाने  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 जल-पथ  संचार  को  प्रगति

 |  FI9QGE  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  सिंचाई  ate  विघुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देवा  के  जल-पथ  संचार  के  विकास  के  बारे  में  नौ-परिवहन  निदेशालय ने  श्री  तक
 कया  प्रगति की  है

 भावी  प्रगति  के  मार्ग  में  कौनसी  मुख्य  कठिनाइयां  हैं
 ?

 तथा  विद्युत  उपमंत्री  :  जलपथ  संचार  के  विकास के  बारेमें

 की  गई  प्रगति  बताने  वाला  एक  )  लोकसभा पटल  पर  रखा  जाता
 afzfarez  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४३]

 कोई  विशेष  कठिनाई  नहीं

 कान्ती  स्थापना  आयोग

 1  #990,  श्री  कृष्णाचार्य जोशी
 !

 क्या  प्रधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 gays  में  भारत  ने  शान्ति  स्थापना  आयोग  में  क्या  कार्य  किया  है  ;

 Rey  में  ग्रा योग  की  मुख्य  गतिविधियां  कया  रही

 क्या  उसके  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया
 है

 ?

 वैदेशिक मंत्री  के  सभासचिव  सादत  श्रली
 :  )  और  PEYY  में

 rant  की  केवल  एक  बैठक  हुई  जिसमें  उसके  कार्यकर्ताश्रों  का  चुनाव  gar  ate  भारत  के  प्रतिनिधियों
 ने

 इस  बैठक  में  भाग

 १९५४  में  आयोग  ने  कोई  प्रत्य  कायें  नहीं  किया

 नहीं
 ।

 श्रीलंका  में  भारतीय

 1  ¥igig 2.  डा०  रा०  gum  सिह  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 .  १£४५४  में  दिल्ली  में  जब  नेहरू-काटनेवाला  समझौते पर  हस्ताक्षर  हुए

 तब
 श्रीलंका

 में  अस्थायी  श्रीवास  के  परमिट  लेकर  रहने  वाले  भारतीयों  की  संख्या  क्या
 थी  कौर

 उनमें  से  जब  तक  कितने  व्यक्ति  भारत  में  प्रत्या वत् तंक  के  नाते  अन्यथा  लौट

 शाए हैं  ?

 era  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  :  लगभग
 90.0  |

 २१-७-५६  तक  उपलब्ध  आंकड़ों के  प्रसार  तक  ऐसे  €०५८  व्यक्ति  लौट

 are हूँ  जिन्हें  श्रीलंका  छोड़न  के  लिये  सुचना  दी  गयी  थी  ।  अन्य  १७,४६८  व्यक्ति  स्वेच्छा  से  भारत

 लौट  are

 1  मूल  wast
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 ~~
 राम

 oR
 ्  रघुनाथ  सिह

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  ही कृपा  करेंगे  कि

 बनारसी  साड़ियों  के  लिये  रेशम  किन  स्थानों  से  आयात  की  जाती  है  ;

 क्या  रेशम  का  आयात  सरकार  द्वारा  किया  जाता  हैं  या  किसी  अन्य  द्वारा  ;

 झोर

 एक  बुनकर  द्वारा  १  माह  में  कितने  कच्चा  रेशम
 की

 मांग
 की

 जाती  हैं  तथा

 उसे  कितना  संभरण  किया  जाता  है  सम्भरण  किस  अभिकरण  के  माध्यम  से  किया  जाता  हैं
 ?

 उत्पादन  मंत्री  के  सभा सचिव  रा०  गि०
 :

 चीन  कौर  जापान ।

 कच्चे  रेशम  का  सभी  आयात  इस  समय  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  किया  जाता

 प्रत्येक  बुनकर  द्वारा  प्रत्येक  महीने  में  कच्चे  रेशम
 की

 कितनी  मांग
 की  जाती  यह

 बताना  सम्भव  नहीं  है  |  किन्तु  बनारस  के  रेशम  बुनकर  उद्योग  को  प्रतिमास  १७,०००
 पौण्ड

 रेशम के  अतिरिक्त  लगभग  २४,०००  पौण्ड
 कच्चे  रेशम

 की  झ्रावस्यकता होतीं  उन्हें

 प्रतिमास  २०,०००  पौण्ड  आयातित  रेशम  का  सम् भरण  इस  समय  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  उत्तर

 प्रदेश  औद्योगिक  सहकारी  संघ  के  जरिये  किया  जाता  है  जो  कि  सरकार  द्वारा  नाम  निर्देशित  है  ।

 पश्चिम बंगाल  में  तुफान

 *
 99.0  श्री  नि०  बि०  चौधरी  :

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  हाल ही  में

 चक्रवात  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  २४  हावड़ा  इत्यादि  जिलों  में  विस्थापित

 व्यक्तियों  के  जो  दीवार  तथा  अरन्य  अस्थायी  मकान  ध्वस्त  हुए  हें  उन्हें  ठीक  करने  के  लिये  क्या  सरकार

 ने  कोई  कार्यवाही की  है  ?

 सभा-पटल  पर  रख

 पुनर्वास  मंत्री  हरचन्द खन्ना  )  :  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  हे  शौर  यथा  समय  यह
 |

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  चाय  करार

 श्री  न०  स०  लिंगम  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  ३  2eyy h aretha के  तारांकित

 संख्या  ४६६
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  चाय

 करार  सम्पन्न  करने  सम्बन्धी  बातचीत  इस  समय  किस  अवस्था  में  है  ?

 उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री वस्तु  उद्योग  मंत्री  :  बातचीत पूरी  होने  वाली

 faa  m  विस्थापित  व्यक्तयों  मकान

 Figigy.  श्री  स०  Wo  सामन्त  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिंधी  शरणार्थियों के  लिये  सौराष्ट्र  में  पालिटाना  कौर  जामनगर में  बताय

 गये  क्वार्टरों  की  संख्या कया  है

 कया  यह  सत्य  है  कि
 यह

 क्वार्टर  घटिया  किस्म
 के  श्र  नगरों  से  बहुत  हूर  है  कौर

 aga  अ्रधिक  किरायों पर  दिये  गये  है
 ;

 _  क्या  मुख्य  समझौता  आयुक्त  ने  हालही  में

 न  स्थानों  का  दौरा इन  का  दारा
 किया  ~ At;

 ह  ait

 +  मल  अग्रेज़ी  में
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 यदि  तो  उनकी  इस  संबंध  प्रतिक्रियायें  क्या

 पुनर्वास  मंत्री  हरचन्द खनता  )

 भावनगर  €  oy

 पलिताना  र८३

 जाम  Goo

 नहीं  ।  यह  क्वार्टर  घटिया  किस्म  के  नहीं  वे  नगरपालिका  की  सीमा  के

 शर  उनके  किराये  दूसरे  राज्यों  में  प्रचलित  दरों
 पर

 ही  निर्धारित  किये  गये  हैं
 ।

 नहीं  ।

 sat  उत्पन्न नहीं  होता

 कोयले के  मलय  में  विधि

 Figigg  श्री  साधन  गुप्त  :  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि  करना  स्वीकार  कर  लिया

 किस  सीमा  तक  वृद्धि  करना  स्वीकार  किया  गया  है  ;  ate

 इसके  क्या  कारण  है
 ?

 उत्पादन  क०  च०
 :

 अपेक्षित
 सूचना

 देनेवाला  एक  विवरण  लोकसभा  पटल  पर  रखा  जाता है ै  ।
 परिशिष्ट  ४

 श्रनुबन्घ  संख्या  ४४

 शेरगिल  भारतीय  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  .  खाने  विवादों  )  के  पंचार  aq

 सार  खनिकों  को  अतिरिक्त  सुविधाओं  अधिक  वेतन  दिये  जाने  के  कारण  कोयला  खनन

 लागत  में  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  कोयला  के  अल्प  में  विधि  करता  ऑ्रावश्यक  हो  गया

 मधमकक््खी पालन केन्द्र पालन  चन्द्र

 Hoon,  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  २४  फरवरी  १९५६  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 २३८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  पश्चिमी  बंगाल
 are  aaa  के  हिमालय-क्षेत्र  में  मधुमक्खी  पालन  केन्द्र  उप-केन्द्र  स्थापित  करने  प्रौढ़  उस  काम
 को  art  बढ़ाने  में  इस  बीच  कितनी  प्रगति  हुई

 उत्पादन  मंत्री  के  सभासचिव  रा०  पी
 :

 विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया
 g

 >  !  परिशिष्ट
 ४

 ade  संख्या  ४४५]

 कच्चा  faa  द्वीप

 श्री  झूलन  सिंह 1  ७9७९
 सरदार  कर  पुरी

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ब ु ल्एई। एए एस

 1  सल  अंग्रेजी
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 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीलंका सरकार  से  इस  संबंध  में  भ्रम्यावेदन

 किया  गया  है  कि
 जब

 तक
 कि  पाक  जलडमरू  मध्य  में  स्थित  कच्चा  fag  द्वीप  के  स्वामित्व  का  निर्णय

 न  हो |  जाय  तब

 तक  उसे  परीक्षात्मक  बमबाजी  श्र  चांदमारी  रेंज  के  रूप  में  काम  में  लाया  जाना  बन्द  कर  fear

 यदि  तो  जब  इस  संबंध  में  स्थिति  क्या  है  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल :  शर

 श्रीलंका  स्थित  भारती  उच्चायुक्त  ने  श्रीलंका  की  सरकार से  प्रार्थना  की  थी  कि  जब  तक  कि

 इस  द्वीप  के  स्वामित्व  के  प्रशन  का  निर्णय  न  हो  जाये  तब  तक  इस  द्वीप  को  उक्त  कार्य  के  लिये  काम  में

 लाये  जाने  के  निर्णय  को  स्थगित  कर  दिया  जाय  ।  इस  मामलें  में  अभिलेखों  की  जांच  कि  जा  रही  है  ।

 पुराना  किला  शरणार्थी  कम्प

 ¥Fgco  श्री  दी०  चं०  कया  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कब  लक  दिल्ली  के  पुराने  किले  के  निवासी  उस  स्थान  से  हटा  दिये  जायेंगे

 क्या  उक्त  स्थान  के  निवासियों  द्वारा  कोई  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 यदि  तो  उस  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ;

 इस  संबंध  बेघर  कौर  पुनर्वासित  होने  वालों  की  संख्या  क्या  होगी
 ?  कौर

 इस  प्रकार  दूसरा  स्थान  देने  पर  सरकार  को  कुल  कितना  खर्चा  करना  पड़ेगा
 ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  अभी  सिसला  विचाराधीन है

 )  at,  किसी  उपयुक्त  वैकल्पिक  स्थान  को  खोजने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  है ं।

 ६८३  परिवार
 ।

 )  यह  सूचना  वैकल्पिक  स्थान  का  चुनाव  कर  लिये  जाने  के  बाद  ही  उपलब्ध  होगी

 श्राकादावाणी विदेश प्रचार विदेश  प्रचार

 #FigzQ  श्री  कामत  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भ्राकाशवाणी  के  विदेश  प्रचार  विभाग  का  पुर्तगाली  उप-विभाग  अभी  भी  ह
 कर  रहा  हूं  ;  शर

 यदि  at,  इस  के  कार्यक्रम  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री
 जी

 कार्यक्रम में  वादविवाद कौर  भारतीय  संगीत

 जिसमें  गोझा  का  लोकसंगीत  तथा  इसी  प्रकार  की  वन्य  बातें  सम्मिलित  हैं  ।

 औद्योगिक  संपदा  कल्यानी  (afew

 *७८३-  श्री  नि०
 बि०  चौधरी

 :  क्या
 वाणिज्य

 कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगें कि  :

 पश्चिम  बंगाल  की  औद्योगिक  कल्याणी  के  संबंध  में  re
 तक

 क्या  प्रगति  हुई

 इस  योजना  के  लिये  कितनी  धन  राशि  पृथक  रक्षित  की  गयी है  ;

 योजना  कितने  समय  में  पूर्ण  होः
 जाने  की  संभावना ह  ?

 +  मूल  dal  में

 1..  5./56
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 वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  :  इस  औद्योगिक समपदा  के  लिये  भूमि

 पहले  ही  प्राप्त  कर  ली  गयी  है  कौर  उसे  समतल  भी  कर  लिया  गया  भूमि  के  मूल्य  के  लिये  रूप

 में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  २.४  लाख  रुपये  का  ऋण  भी  दे  दिया  गया  है  कौर  जब  भी  कभी  राज्य

 सरकार  को  झ्रावस्यकता  पड़ेगी  तो  कौर  धनराशि  भी  राज्य  सरकार  को  दी  जायेंगी  |

 योजना  पर  कुल  खर्चे  का  अनुमान  ५४  लाख  रुपये  है  ।

 इस  संबंध  में  कभी  पहले  से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  परन्तु  आशा  है  कि  योजना  एक
 ay  अथवा  १८  मास  में  पूर्ण  हो  जायेगी  ।

 बाढ़  नियंत्रण काय

 1४१४५.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  क करेंगे कि  बाढ़

 नियन्त्रण  कार्य  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  को  राज्यवार  कितनी  कितनी  धनराशि  आवंटित
 की

 गयी
 है  ।

 शौर
 विद्युत  उपमंत्री

 :
 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  केन्द्रीय  बजट  में  भाग

 ar  में  के  राज्यों  को  उनकी  बाढ़  नियन्त्रण  योजनाओं  में  सहायता  देने  के  लिये  पांच  करोड़

 रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  राज्यवार बांट  इस  प्रकार  से  है

 परोक्षात्मक  बाटें

 रुपये  में  )
 राज्यो ंके  नाम

 १.  R¥.0

 २  ७1.०

 रे  बिहार  ७9.०

 जम्म तथा  काश्मीर  ३५.०

 Yo.o

 मध्य  2.0

 20.0

 १९.०

 सौराष्ट  ६.०

 Zo  उत्तर  प्रदेश  QYo.o

 22.  fan  बंगाल  q¥.0

 Yoo,o0

 मल  ats
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 राज्यों  में  इस  वर्ष  धन  की  कमी  के  कारण  कोई  इस  प्रकार  की  योजना  की  कार्यान्वित  में

 यदि

 वह

 ठीक

 और

 वांछनीय  हो  तो
 रोडा  नहीं  बनने  दिया  केन्द्रीय सरकार  को  हर  मामले

 जांच  करने  में  सहायता  देने  के  लिये  राज्य  सरकारों  से  पृ  रूपेण  विवरण  मांगे  गये  है  ।

 श्येशित  अतिरिक्त  धन  की  परिभाषा  इन  योजनायें  के  ब्यौरों  जांच  करने  के  पश्चात  निर्धारित

 की  जायेंगी

 ग्रामोद्योगों  का  विकास

 1४१६.  थ्री  राम  कृष्ण :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  चालू  वित्तीय

 में  राज्यों में  ग्रामोद्योगों  के  गहन  विकास  के  लिए  चुने  गये  क्षेत्रों  के  राज्यवा वार  क्या

 उत्पादन  मंत्री  क०  :  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  ग्रामोद्योगों के  गहन  विकास  के

 लियें  ar  तक  चुने  गये  स्थानों  के  नाम  यह  है  :

 पु खरा यां  उत्तर  प्रदेश

 खिमेल

 कथाना

 खिलाई  पश्चिमी  बंगाल

 लोहारा

 शिब गांव  समय  भारत

 राज्यो  की  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  नीला  योजनायें

 1४१७.
 श्री  हेमराज  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  में  पेप्सू  शौर  हिमाचल  प्रदेश  राज्यों  में

 वार  कितनी  धनराशि  के  व्यय  किये  जाने  की  प्रस्थापना  की  गयी  थी

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  में  जिलेवार खर्चे  की  गई  वास्तविक  धनराशि  कितनी
 थी

 (1)  उक्त  अवधि  में  यह  धनराशि  कितनी  प्रतिशत  कम  पड़ी

 उसके  क्या  कारण

 सिंचाई ्र  विद्युत  उपमंत्री
 :  से

 (3).  sem  सरकारों

 स  सुचना  एकत्रित
 को  जा  रही  है  शर  भाष्  होने  पर  सभा  गदल  गर  रख

 टूट का  प्रख्यात

 1४१८.  श्री
 भीखा

 भाई  :  क्या
 वाणिज्य

 उद्योग  मंत्री  १८

 रड

 को  gel
 गये तारांकित  प्रदान  संख्या  १५६७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ate  mare  के  deed  के  के  लिये  शब  तक  से  ~ bat  परेता  पत

 प्राप्त हुये  हैं  ;

 आगामी  मास  मे  कितने  ट्रैक्टरों  के  आयात  किया  जाने  की  संभावना ग्रोवर

 मूल  अग्रेंजी  में
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 दस  श्रमशक्ति  के  एक  ट्रक्टर  लगभग  मूल्य  क्या  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  (  स०  Ao  :  अभी  तक  कोई  नहीं  ।

 से  झ्ायात.किये  जाने  पर  ही  यह  सुचना  उपलब्ध  हो  सकेगी  ।

 कटार  उद्योग

 1४१८९.  श्री  देवेन्द्रनाथ सर्मा  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 SEY Uy  कौर  PEYY—-UG  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार

 को कुटीर  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  दिये  गये  ऋणों  कौर  अनुदानों
 की

 कुल  राशि  कितनी  है  ;  कौर

 क्या  इन  ऋणों  श्र  भ्रनुदानों  को  जिस  उद्देश्य  के  लिये  वे  दिये  गये  थे  उन्ही  के  संबंध
 में  एक  निश्चित  प्रविधि  में  वच  कर  दिया  गया  है  ?

 दस्तकारी  रेशम  के  कीट  पालने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  अनुदानों  के  रूप  में

 उत्पादन  मंत्री
 क०

 च०  :
 श्रासाम  सरकार

 को
 यह  धनराशियां खादी  कौर

 दी  गई  थी  :

 क्रम  सख्या  उद्योग  अनुदान च्

 ~  Ay

 ग्रामोद्योग  PEYC— YY
 a.

 गड़  शर  Geary  PEXY—4E  ROY

 PEYv-YY  8, 89,2ES
 २.  रेशम कीट  पालन

 PEXY—-XR  €  ३,०००

 SEYV—YY

 PEXY—-UE  १२,३००

 aS Ott 6

 न  PEXY—YE  3,000  १  २,०००

 ला

 इन  रादियों  के  खर्च  किये  जाने  संबंधी  राज्य  सरकार  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा

 रही

 दामोदर  घाटी  निगम

 1४२०.  श्री  नि०  बि०  चौधरी :  क्या  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  बंगाल  में  हुगली  जिले  के  रामबाग  सब-डिवीजन  में  दामोदर  हब  निगम  की  योजना
 के

 अन्तर्गत  बन  रही  नहर  के  निर्माण  में  अरब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 ait  वास्तविक  निर्माण  कार्य  आरम्भ  नहीं

 हुआ  इसे  अ्क्तूवर
 PeYE  से  आरम्भ  किया  जायेगा  कौर  जून  2EYY  तक  इसे  समाप्त कर

 दिया

 कौर  विद्युत  उपमंत्री  :

 जाना  है  ।
 इस  क्षेत्र  में  पानी  के  भी  जुलाई  १९५७  से  मिल  जाने  की  ara  है  ।  डिजाइन

 बनाने का

 a
 oY

 प्रतिशत  कार्य  समाप्त  हो  गया

 1  मूल  चंगेजी  में
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 qat  पाकिस्तान  से  भारत  में  श्र  भारत  से  पर्दा  पाकिस्तान  में  प्रव्रजन

 1४२१.  श्री  दी०  च०  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १  १९४५६ से  ३०  १९४५६  तक  की  अवधि  में  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों

 ने  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भ्राप्रवास  प्रमाण  पत्रों  के  साथ  भारत  में  किया  ;  भ्र

 io  अकी

 र

 में  मिहरे  भुमानी  में  आए

 है  पू
 चोर  ese पाकिस्तान को  प्रतिजन

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल

 जनवरी से  जून  KEYS  तक  आप्रवास  प्रमाण  पत्रों  सहित  जितने  हिन्दुओं  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भारत

 में  प्रवेश  किया  उनकी  कुल  २,०८  9k

 इसी  अवधि  में  उन  मुसलमानों  की  कुल  संख्या  जो  भारत  पश्चिमी  पाकिस्तान  कौर

 पूर्वी  पाकिस्तान  को  गये  ३,८२४  शर  १७७

 नेपाल  की  परियोजनाओं

 1४२२.  श्री  विनती  मिश्र  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नेपाल  की  विभिन्न  परियोजनाओं  पर  कुल  कितनी  धन  राशि  खर्चे  हुई

 पूर्ण  पूर्ण  परियोजनाओं के  नाम  क्या  हू  ?

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्ये  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल :
 लगभग  BARGER 90  रुपये

 PERY—KE  के  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  कोलम्बों  योजना
 भ्रन्तगंत

 भारत  सरकार  द्वारा  नेपाल  में  परियोजना ग्र ों  पर  aa  किये गये  हें  ।

 qt

 १.  गोचर  हवाई  धावनपथ  PEUX A TT aT I में  पूर्ण  हुआ  ।

 २.  लिंक  रोड  की  स्थायी  मरम्मत  (  रोड  )  geuy  म

 पूर्ण

 डे  झाज  नदी  की  सफाई  पूर्ण  हुई  ।

 अपर

 त्रिभुवन  राजपथ  १९५६  के  तरन्त  तक  पूर्ण  हो  जाने की  ह्

 गोचर  हवाई  के  लिये  टर्मिनल  इमारत  ।

 नेपाल  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  का  सान  चित्रण  ate  त्रिकोणात्मक  भू-परिमाप ।

 fat  परियोजना--भारत सरकार  ने  नेपाल  की  त्रिशूली  जल  बिजली  परियोजना

 में  सहायता  देना  स्वीकार  कर  लिया  LUNSE el

 त्रिपली  रोड  —  त्रिशूल  जल  विद्युत  परियोजना  को  पर्ण  करने  के  लियें  २८  मील  लम्बी

 सडक  का  निर्माण |

 सिचाई  परियोजना

 (१)  महादेव  खोला  सिचाई  परियोजना लगभग  पूर्ण

 (२)  टिका  मैचों  सिचाई  परियोजना  लगभग  पूर्ण

 (३)  विजयपुर  खोला  सिंचाई  परियोजना  apt

 1  मूल  wy ग्रेजी में
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 (४)  विजयपुर  खोला  )  सिंचाई  परियोजना  ara  प्रारम्भ  नहीं  किया  गया
 ।

 (५)  पीने  के  पानी  के  लिये  हाथ  नलकों  का  लगाया  जाना  लगभग

 समाचार  फिल्मों  का  वितरण

 1४२३.  श्री  मीडिया  गौडा  :  क्या  सूचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सामाचार  फिल्मों  के  वितरण  के  लिये  कौन  सी  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  ;

 इस  वितरण  के  लिये  अभिकरण कौन  से  हैं  ;

 वितरण की  क्या  लागत  है  ;

 इनके  उधार  लेने  पर  क्या  तत  लगाई  गई  हैं  ;

 वितरण  के  परिणामस्वरूप कितना  धन  वसूल  किया  गया  ;  ae

 वर्ष  'eyye  के  वितरण  में  कितना  लाभ  या  हानि  हुई
 ?

 श्र  प्रसारण  मंत्री  :  (#)  ae  वितरण  फिल्म  डिवीजन  के  वितरण

 विभाग  के  केन्द्रों  द्वारा  सभी  चलचित्र  ग्रहों  के  लिये  किया  जाता  है

 लखनऊ  कौर  विजयवाडा में  स्थित
 फिल्म

 के  शाखा-कार्यालयों  द्वारा ;

 यह  चलचित्र गृहों  को  पांच  से  १५०
 रुपये  प्रति  सप्ताह  के  किराये  पर  दी  जाती गे  र-व्यावसायिक  प्रदर्शनों  के  लिये  इन  समाचार  फिल्मों  को  लेने  वालें  सभी  निकाय  मुफ्त  कौर  अरन्य

 निकाय  श्राठ  जाना  समाचार-फिल्म  के  हिसाब  से  ले  सकते

 (7),  (=)  ate  वृतान्त  चलचित्रों  ate  समाचार  फिल्मों  के  लिये  अलग-ग्रहण

 राय  कौर  व्यय  के  आंकड़े नहीं  रखे  जाते  इसलिये  इस  दशा  में  वितरण  द्वारा  होने  वाला  लाभ

 या  हानि  की  गणना  करना  वांछनीय  नहीं  है  ।

 व्यापारिक  शिष्ट  मंडल

 TRY.  श्री
 जयपाल  सिंह

 :
 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 १९४५६  में  प्रभी  तक  भारत  में  कितने  व्यापारिक  शिष्ट-मंडल  ar  चुके  हैं  ;

 )  उनके  साथ  कितने  किस  प्रकार  के  व्यापार  समझौते  किये  गये  हैं  ;

 इन
 शिष्ट-मंडलों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कितना  व्यय  किया  ह

 ?

 उद्योग  मंत्री  स०  स०
 चार

 |

 पोलैण्ड  झर  बलगेरिया  के  साथ  नये  व्यापार  समझौते  किये  गये  हैं  ;

 इन  दस्तावेज़ों  की  प्रतियां  सदन  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 लगभग  ७,५०००  रुपये

 बाढ़  को  रोकथाम को  योजनायें

 pwRy.  श्री  अमजद  चली  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 नई  दिल्ली  के  केन्द्रीय  बाढ़  नियंत्रण  ate  ने  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  भेजी  गई  बाढ़

 योजनाओं
 में

 से  कितनों  को  अनुमोदित  किया  है  ;

 प्रीत  रूप  से  इन  में  से  प्रत्येक  पर  लगभग  लागत  कितनी  araat  ;  att

 re
 (77)

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  पर  कितनी
 धन

 राशि  व्यय  की  जायेगी
 ?

 मूल  wast  में



 ६  १९४६  लिखित  उत्तर  REE

 र
 विद्युत  उपमंत्री  केन्द्रीय  ay  ate  उन  योजनायें

 का  अनुमोदन  करता  है  जिनमें  से  प्रत्येक  की  अनुमित  लागत  दस  लाख  रुपयें  या  इससे  राजीव  होता
 पो  द्वारा  कभी  तक  ऐसी  ४१  योजनायें  का  अनुमोदन  किया  गया

 इन  योजनाओं  की  भ्र नुमा नित  लागत  १२.२  लाख  रुपये  से  ३००  लाख  रुपये  तक  है  ।

 लगभग  ७  १/२  करोड़  रुपये  ।

 दान्तिपण  उपयोग  के  लिये  आण्विक  गवेषणा

 1४२६.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  प्रधान  मंत्री  २९  RENE  को  पूछे  गये  feet

 प्रश्न  संख्या  १७८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  सरकार  ने

 पूर्ण  उपयोग  के  लिये  की  जा  रही  श्राण्विक  गवेषणा  में  भागीदार  बनने  के  लिये  भ्रमण  देशों  की  सरकारों

 के  साथ
 जो

 समझौते  किये  हैं  उनकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं

 मंत्री  तथा  बैदेशिक-कार्य  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :  कोलम्बो  योजना

 के  प्रस्तुत  कनाडा  के  एन  एक्स  प्रकार  के  रिएक्टर  के  उपहार  के  सम्बन्ध  में

 कनाड़ा  के  साथ  किये  गये  समझौते  की  प्रतियां  पहले  ही  &  १९५६  को  लोकसभा  पटल  पर  रख

 दी  गई  थीं
 ।  जहां  तक  कि  इस  रिएक्टर  के  लिये  भारी  पानी  के  सम्भरण

 का
 सम्बन्ध  भ्रमरी का

 उसके  लिये  तैयार  हो  गया  है  कौर  उसने
 २८

 डालर  प्रति  पौंड  के  मूल्य  पर
 २१  टन

 भारी  पानी  दिया

 भी  इसी  स्विमिंग  पूल  रिएक्टर  के  लियें  श्रावक  ईंधन  केवल  इंगलैण्ड  द्वारा  दिये  गयें

 औपचारिक या  सभी  प्रकार  के  यह  समझौते  आण्विक  ऊर्जा  के

 पूर्ण  उपयोग  के  विकास  सम्बन्ध  में  हैं  ।

 दक्षिण  अफ्रीकी  श्राप्रवास  संशोधन  विधेयक

 1  सरदार  इकबाल  सिह
 PER

 सरदार  श्रकरपुरी

 कया  प्रधान  मंत्री  १४  १९४५६  को  पूछे  गये  तारांकित  संख्या  १४४६  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  भारत  सरकार के  दक्षिण  wat  सरकार  द्वारा  प्र धि नियमित

 किये  जानें  वाले  प्रस्तावित  आप्रवासी  संशोधन  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :  दक्षिण

 अफ्रीकी  भ्र प्रवास  विनियमन  १९६१३  के  अन्तर्गत  दक्षिण  amar में  भारतीय  पहले

 से  झा प्रवासी  हें  ।  यह  वर्तमान  विधान  दक्षिण  श्रमिक  के  भारतीय

 उद्धव  वाले  व्यक्तियों  की  वर्तमान  निर्योग्यतांथ्रों  में  किन्ही  विशेष  कठिनाइयों  की  वृद्धि  नहीं
 करेगा  |

 भारत  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  महासभा  के  सामने  दक्षिण  भ्र फ़ीकी  संघ  में  भारतीय

 उद्धव  वालें  व्यक्तियों  के  प्रति  किये  जाने  वालें  व्यवहार  के  प्रश्न  को  उठाया  इसलिये  दक्षिण

 भ्र फ़ीकी  सरकार  द्वारा  अधिनियमित  किये  जाने  वाले  प्रत्येक  विधान  के  सम्बंध  में  झ्र-अलग

 वाहियां  करने  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 विदेशी  मिशनों  का  निरीक्षण

 ४२८.  सरदार  इकबाल  सिह  :  व्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  RUE  में  प्रभी  तक  कितने  विदेशी  मिशनों  का  निरीक्षण  किया  गया  है  ;  we

 कितने  सदनों  का  निरीक्षण  किया  जाना  ot  दोष  है
 ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्यो मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :  cea

 ei  ee
 at

 सल  ग्रंग्रेजी



 है  लिखित  उत्तर  ६  १९४६

 निर्यात  संवर्धन  संस्था

 1४२९.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  विदेशों  में  दस्तकारी  की  वस्तुओं  की  बिक्री  में  वृद्धि  करने  के  लिये  एक निर्यात

 संवर्धन  संस्था  स्थापित  करने  की  योजना  का  ब्यौरा  तैयार  करने  के  हेतु  स्थापित  की  गई

 समिति  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  ale

 उस
 प्रतिवेदन  की  विषयवस्तु क्या  है  कौर

 सरकार
 ने

 उस
 विषय

 में  कार्यवाही

 की

 1  उत्पादन  मंत्री  हि०
 चचा  श्रभी तक  नहीं  ।

 {
 )  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इकबाल  सिंह
 ह

 1४३०.
 श्रकरपुरी

 क्या  वाणिज्य ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  wafer  में  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  को  इस्पात

 सम्बन्धी  कुल  झ  आवश्यकता  कितनी  है  ;  शौर

 इसे  किस  प्रकार  पूरा  किया  जाता  है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  चीरमीन  गणना
 के  अ्रनसार, लगभग च् लगभग

 १२५  लाख  टन  ॥

 देशीय  उत्पादन  सामर्थ्य  के  बढ़ाकर  श्र  के  द्वारा  ।

 मुंज  उद्योग  का  उत्पादन

 1४३१.  सरदार  इकबाल  fag:  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  गांवों  में  मूंज  की  वृद्धि  में  सहायता
 देने

 के
 लिये  कोई  योजना

 बनाई  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किन  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ;

 धन  कौर  सामग्री  के  रूप  में  मूंज  का  वार्षिक  उत्पादन  कितना  है  ?

 उत्पादन  मंत्री  कण  च०  :  नही ं।

 कौर  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते

 इंजीनिर्यारग  कर्मचारी

 1३२.  श्री  दी०  चं०  फार्मा
 :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  ग्रवरधि में में  इंजीनियरिंग  कर्मचारियों  सम्बन्धी

 कुल  का  ्य  लगा  लिया  है  ;

 यदि  तो  विभिन्न  श्रेणियों  में  कितने-कितने  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  है  ?

 तथा  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री
 :

 इंजीनियरिंग  कर्मचारी  समिति  द्वारा  भ्र नुमा नित  शभ्रावश्यकताओं को  दिखाने  वाला
 एक  विवरण  संलग्न  है  |

 1  मूल  ati  में



 ६  .  RXR  लिखित  उत्तर  90?

 विवरण

 इंजीनियरिंग  कर्मचारी  समिति  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  इन  शझ्रावइ्यकताओओं  का

 अनुसार  लगाया  है
 :

 १.  सिविल  ११,११४

 २  मैकेनिकल  २,१६६

 इलैक्ट्रिकल  ¥, 8193

 टेलीकम्यनिकेदान्स  १,३२०

 BEER

 मेटालर्जिकल  GRR

 केमिकल  BARAK

 उपाधि-धारी

 VY, WOX

 मिकेनिकल  LV, 8k

 इलैक्ट्रिकल  १०,  २१

 टेलीकम्यूनि  केदार  ५६२

 मेटालर्जिकल  Rov

 केमिकल  Gog

 पैट्रोल  तथा  भट्टी  में  जलाने
 का

 तेल

 1४३३.  पंडित  ato  नाठ  तिवारी  :  कया  श्रीवास
 श्र  संभरण

 मंत्री  यह  बताने  की

 geuy-ve  में  अतिरिक्त  मोटर  स्पिरिट  तथा  भट्टी  में  जलाये  जाने  वाले  तेल  की

 कितनी  मात्रा  पास  के  देशों  को  निर्यात  at  गई  ;  भर

 उन  देशों  के  नाम  जिनको  कि  ये  उत्पाद  निर्यात  किये
 गये  ?

 के  मूल  प्रंग्रेजी में



 OR  लिखित  उत्तर  ६  अ  ZENG

 श्रावास कौर  संभरण  मंत्री  के सभा सचिव  wo

 स्पिरिट
 ७८,८००  भट्टी  में  जलाने  का  तेल  8, 48,552 CT | टन

 पूर्वी  फिलीपाइनस
 are  सिंगापुर  |

 अफगान  समारोह

 1४३४.  ato
 रघुबीर  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  भारत  सरकार  ने  अफगान  जहान  समारोह  में  भाग  लिया
 था  1

 यदि  तो  किस  प्रकार  से  ;  कौर

 (7 )  इस  पर  कितना  aa  हुमा व्य

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेकिक-कार्य  तथा  वित्त  मंत्रो
 जवाहरलाल

 :
 site

 अफगान जशन  समारोह  १९५६  के  प्रति  सप्ताह  में  ह  वालें  हैं  ।  प्रयोग
 म्पिक

 एसोसियेशन  के  निमंत्रण  पर  खिलाड़ियों  के  दल  हाकी  का  कौर  दूसरा  फुटबाल

 भजने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 भारत  सरकार  इन  दलों  का  भारत  से  पेशावर  तक  जाने  कौर  का  खर्चे  देगी ।

 अनुमित  व्यय  १०,०००  रुपये

 सीमेंट  का  संग्रहोत  मुल्य

 1४३४५.  श्री  बहादुर सिंह  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सीमेंट  के  प्रस्तावित  संग्रहीत  मूल्य  के  लाग  किये  जाने  से  भाखड़ा  बांध  ate  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  ae  सिंचाई
 तथा

 विद्युत  योजनाओं
 की

 लागत
 पर  कोई  प्रभाव

 पड़ेगा  ;  शौर

 यदि  तो  बांधों  कौर  सिंचाई  तथा  विद्युत  परियोजनाओं  की  लागत  में  कितने  प्रति
 aq  की  विधि  हो  जायेंगी ?

 सिंचाई  शौर  विद्युत  उपमंत्री  :  हां

 उनकी  लागत  की  प्रतिशत  वृद्धि  उनमें  प्रयुक्त  किये  जाने  वाले  सीमेंट  की  परिभाषा

 के  अनुसार  विभिन्न  होगी  ।  वह  एक  से  पांच  प्रतिशत  तक  हो  सकती  है  ।

 रुरकला  इस्पात  कारखाना

 ४३६. थी
 दी०  चं०  क्या  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 )
 फोबिया  इसदार  afer  ee  समय  feet  विदी  संवात  CF
 ऐसे  कर्मचारियों  के  प्रत्येक  वर्ग  या  श्रेणी  को  कितना  aaa  दिया  जाता  है

 क्या  एक  ही  वर्ग  श्रेणी  के  भारतीय  ग्रोस-विदेशी  SUT Et wreeaTaT  को
 दिये

 जाने  वाले

 वेतनों  के  मामले  में  कोई  विभेद  किया  जाता  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सारी  उद्योग  मंत्री
 म०  स०  दाह  हिन्दुस्तान  स्टील

 एक  विदेशी  प्रविधिक  परा मं दाता  के  रूप  में  सेवामुक्त  है

 1  मल  अंग्रेजी  में



 ६
 PERE  लिखित  उत्तर  go

 इस  प्राविधिक  परामर्शदाता  1  को प्रतिवर्ष राय  कर  से  मुफ्त  १२,५००  डालर  वेतन

 दिया  जाता  है  ।

 (7)  क  इस  afar  में  प्रविधिक  c TUARTATAT  का  एक  ही  पद  23.0  इस  लिये  यह  परसन

 ही  नहीं  होता ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 सिमेंट  का  उत्पादन

 1४३७.  श्री  राम  कष्ट  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  सीमेंट  फैक्टरियों में  बनाये  जानेवाले  सीमेंट  की
 प्रति  टन

 लागत  कितनी  हे  ;

 विभिन्न  फैक्टरियों
 date

 टन  लागत  के  भिन्न-भिन्न  होने  के  मुख्य  कारण
 त्या  हैं  ;  कौर

 यह  लागत  उत्तर  प्रदेश  में  मिर्जापुर  के  निकट  स्थित  सरकारी  सीमेंट
 फैक्टरी

 में
 बनाये

 जाने  वालें  सीमेंट  की  दरों  की  तुलना  में  कम  है  या  ates
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री
 Ao  स०  शाह  से  एक  विवरण  लोक  सभा-पटल

 पर

 रखा  जाता  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४६

 बाढ़

 1४३८.  श्री  संगण्णा
 :

 क्या  सिचाई ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग
 ने

 विज्ञान  विभाग  से  जून
 १९४५६  के  महीनों  में  देश  के  विभिन्न  नदी-समूहों  में  बाढ़ें  ard  से  पहले

 के
 मौसम

 की

 दशकों  को  बताने  के  लिये  कहा  था  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  बाढ़ों  के  खाने  से  पहले
 की

 दशाओं  के  सम्बन्ध  में  उनकी
 रिपोर्ट  क्या थी  ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  :  झरी  र  केन्द्रीय जल  तथा  विद्युत

 ATE TT Fert  ने  भारतीय
 ऋतु

 विज्ञान  विभाग  से  ऐसा  कोई
 भी

 अनुरोध  नहीं  किया  था
 फिर  वह

 विभाग  स्वयं
 ही

 प्रतिदिन  मौसम  के  ब्यौरे  वास्तविक  अवस्थाओं  )
 को

 एकत्रित
 करके

 शित  करता  है  |  इन  रिपोर्ट  में  विभिन्न  क्षेत्रों  में  आगामी  २४  या  ४८  घण्टों में  होनेवाली  संभावित

 वर्षा  की  भविष्यवाणी  भी  रहती  हालांकि  ये  रिपोर्टे  नदी-घाटियों  के  प्राकार  पर  नहीं  दी  जाती

 है  तथापि  वे  समे  देश  के  बारे  में  होती  हैं  ।

 विदेशी  फर्म

 SRE  श्रीमती  श्रनुसुयाबाई  बोरकर
 :  क्या  वाणिज्य

 शौर
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे  कि  भारत की  विदेशी  फर्मों  में  रु  ३०  ०-४९ के  वेतन  समूह  में  पाकिस्तान  से  जाने  वाले
 भारतीय  कर्मचारियों  की  संख्या  में  Seu  की  अपेक्षा  ११४५५  में  झ्र धिक  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  :  पाकिस्तानी  नागरिकों  को  नौकर  रखने  वाली

 भारत  की  विदेशी
 फर्मों  से  मिले  ait  के  अनुसार  रुपये  RZ00-—  के  वेतन  समूह

 में  Pay F के

 मुकाबले  geyy  में  पाकिस्तानियों की  संख्या  में  १३  की  वृद्धि  हो  गई  है  |
 यह  वृद्धि  ६  फार्मों  में  हुई

 एक  फर्म  में  नीची  जगह  से  ऊंची  जगह  पर  कर्मचारियों
 को

 तरक्की  देने  के  कारण  यह  वृद्धि  ह ह

 एक  दूसरी  फर्म  का  पाकिस्तानी  नागरिक  दरअसल  उसकी  पाकिस्तान  वाली  में  काम

 करता  हू  ४  उसे  इन  कंकड़ों  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिये  था  |  अन्य  फर्मों  के  बारे  में  ठीक

 ठीक  कारण  उपलब्ध नहीं

 मूल  ग्रंग्रेजी  में



 wow  लिखित  उत्तर  ६  ZEXE

 दार णा र्थी  बस्तियां

 eee.  श्री
 दशरथ

 देव  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  त्रिपुरा  के  कमालपुर  डिवीजन  के  हरड़  मानिक  + ५

 मीर  मियां  बसन  छार  में  दारणार्थी  बस्तियां  बसाने  के  लिये  स्थानीय  लोगों  से  कोई  भूमि  खंड
 प्राप्त  किये

 यदि  तो  क्या  जिन  लोगों  की  भूमि  जीत  की  गई  है  उन  सब  को  कोई  प्रतिकर  दिया

 गया है  ;  मर

 यदि  नहीं  तों  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पुनर्वास  मंत्री
 सेहर  चन्द

 :  से  जानकारी  एकत्र की  जा  रही  हैं

 यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 औद्योगिक  श्रीवास  योजना

 1४४२.  श्री  देवेन्द्रनाथ  सर्मा  :  क्या  श्रावास  ale  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 अर्थ-सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  श्रीवास  योजना  के  अन्तर्गत  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिये  झ्रासाम

 से  प्राप्त  कितने  झ्रावेदन  पत्रों  पर  अभी  कार्यवाही  की  जानी  है  ?

 श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री के  सभासचिवर  ०  wo  आसाम से  प्राप्त

 सभी  आवेदन  पत्रों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  छः  आवेदन  पत्रों  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृति  नहीं

 जा  सकी  है  क्योंकि  प्रार्थियों द्वारा  अभी  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  जानकारी  अथवा  स्पष्टीकरण

 नहीं  किया  गया  है  |

 प्राथमिकता  प्राप्त  वर्ग  के  दावेदार

 1४४३.  डा०  सत्यवादी :  कया  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 प्रत्येक  वर्ग  के  प्राथमिकता-प्राप्त  दावेदारों  से  प्राप्त  हुए  ग्रा वेदन  पत्रों  की  कुल  संख्या

 कितनी है  ;  कौर

 wa  तक  प्रत्येक  वर्ग  के  कितने  आवेदन  पत्रों  का  निबटारा  किया  गया  है
 ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  ate  प्राथमिकता  प्राप्त  दावेदारों

 में  प्रत्येक  वर्ग  के  सम्बन्ध  में  ग्रलग-अ्रलग  आंकड़े  तुरंत  ही  उपलब्ध  नहीं  तथापि इस
 जानकारी

 अन
 को  एकत्र  करने  के  लिये  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कौर  उपलब्ध  होत  el  इस  तुरन्त

 लोकसभा  पटल

 रख  दिया  जायेगा ।

 of  मूल  में
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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 के  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 लाक-सभा

 ६  PENS

 Se

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 पीठासीन

 प्रश्नोत्तर

 भाग  १)

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 १२.५  Ho  To

 स्वर  नहर  क  मामल  पर  वक्तव्य  क  सम्बन्ध  म

 tattered  रेणु  चक्रवर्ती  :  मिश्र  तथा  स्टेज  नहर  के  राष्ट्रीयकरण  के  प्रशन
 के

 बारे  में  हम  बड़ी  देर  से  er  सूचना  ae  रहे  परन्तु  अभी  तक  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।

 समय  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  इस  सभा  को  च्  विश्वास  में  लें  तथा  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य दें  विशेषतः

 जब  वह  सार्वजनिक सभाओं  तथा  दल  की  कार्यकारिणी  में  घोषणा  करते  रहते  हैं  |

 प्रधान  मंत्री  तथा  aes  कार्य  तथा  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  :

 है  कि  कई  प्रश्नों
 कौर  नियम  संख्या  २१६  के  प्रधान  प्रस्तावों की  सूचनायें

 गये  मस्त  हुई  है

 ।  के
 समझता

 हू ंकि  सभा  में  इस  गंभीर  स्थिति  के  कारण  उत्सुकता  का  उत्पन्न  होना  स्वाभाविक  परन्तु
 स्थिति

 कुछ  गंभीर
 सी

 है  इसीलिये  जब  तक  सभी  तथ्य  प्राप्त  न  हो  में  उसके  बारे  में  वक्तव्य

 नहीं  देना  चाहता था  ।  में  नहीं  चाहता  था  कि  में
 कोई

 ऐसा  शब्द  कह  जाऊं
 जो

 कि  बाद  में  हमारे

 सकूंगा  |

 मार्ग
 में

 बाधा  सिद्ध  हो  ।  यदि  श्राप  मुझे  अनुमति  दें  तो  में  इस  सम्बन्ध  में  परसों एक  वक्तव्य  दे

 श्री
 mate  मेहता  (  )  क्या  हमें उस  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने  का  भी

 लेगा

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 सभा

 के
 सामने

 पहले  ही  बहुत  से  विषय  शौर  इसलिये  समय
 की  कमी  होगी  ।  तो  भी  चर्चा  के  लिये  कोई  उचित  समय  निश्चित  जा  सकता है

 अध्यक्ष  महोदय  पहलें  प्रधान  मंत्री  जी  अपना  भाषण  दे  फिर  यदि  किसी  बात  पर

 चर्चा  करनी  हुईं  तो  उसके  बारे  में  वाद  fore  किया  जायेगा

 fat
 =< ल

 )  ्रल्प-सुचना  प्रश्नों  को  हम  किस  प्रकार से  श्राप  तक

 पहुंचा
 सकते

 हे

 मूल  ast  में  ।  REX

 =  L  5./56
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 maa  महोदय
 :
 में  शाम  को  ६  बजे  तक  ५  कमरे  में  ही  होता  श्राप  वहां  मुझे  मिल

 सकते हें  ।  इससे  पहले  कुछ  श्राप-सुचना wet  स्वीकार  नहीं  किये  गये  थे  क्योंकि  प्रधान  मंत्री
 जी

 यहां पर  नहीं  थे  ।  अरब  में  सभी  प्रश्नों
 को

 स्वीकार  कर  लूंगा
 ।

 परन्तु  पहले  प्रधान  मंत्री
 जी  का

 वक्तव्य

 हो  जाने  उसके  बाद  यदि  कोई  प्रश्न  हुए  तो  उन  पर  चर्चा  हो  सकेगी
 ।

 स्थगन  प्रस्ताव

 त्रिपुरा में  बाढ़

 अ्रघ्यक्ष  महो  श्री  दशरथ  देव  से  निम्नलिखित विषय  के  एक  स्थगन  प्रस्ताव की  सुचना

 मिली

 राज्य  शौर  विद्वेष  केलासहर  तथा  कमलपुर  सब-डिविजनल  में  saa

 बाढ़ों के  कारण  उत्पन्न  होने  वाली  स्थिति  को  देखते  हुए  जिससे  संचार  के  सभी

 साधन टूट  फूट  गये  हैं
 राज्य  का  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  पानी  में  डूब  गया  वहां  की

 अन्  समस्या  को  दूर  करने  के  लिये  वहां  सहायता  पहुंचाने
 की

 बड़ी  भारी  आवश्यकता

 ह्  पी

 कारण
 दशरथ  देव  )

 :
 प्राप्त  हुई  सूचनाओं  से  मालूम  ear  हे  कि  भारी  बाढ़ों  के

 के  कैलासहर  का  ४०  वर्ग  मील  क्षेत्र  पानी  में  डूब  गया  हे
 ।

 कैलासहर

 के
 दोनों  हवाई ae

 जल ग्रस्त
 इसके  अतिरिक्त  areca  gras  सड़क  भी  पानी में  डूबी

 हुई  हें  जिस  कारण  अगरतला  तथा  कानपुर  के  बीच  मोटर  गाड़ियों का  चलना  गत  एक  सप्ताह से

 बन्द  हैं  ।

 कानपुर  उप-विभाग  में  चावल  पहले ही  ५०  से  ६०  ४  प्रति  मन  के  महंगे  दर  पर  बिक

 रहा था  ।  अरब बाढ़ केकारण के  कारण  तो  उसकी  कीमत  बहुत  ही  बढ़  गयी  रास्ते के  बन्द  होने  के
 कारण  वहां पर  भ्रमण  का  घोर  संकट  उत्पन्न  हो  गया  हे  |

 में  चाहता  हूं  कि  ऐसी  घोर  शोचनीय  अ्रवस्था  में  यह  आवश्यक हे  वहां के  लोगों

 को  एकदम  सहायता  पहुंचायी  जाये  |  यह  एक  भ्रत्यन्त  गम्भीर  समस्या  है  इसलिये मेरे  स्थगन

 प्रस्ताव  पर  सभा  में  चर्चा  करने
 की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 तथा  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री
 :.

 जहां  तक  बाढ़
 की

 स्थिति  का  सम्बन्ध

 हाल  ही  में  एक  पूर्ण  तथा  व्यापक  वक्तव्य दिया  गया  था  ale  उसकी  प्रति  सभा-पटल  पर  भी

 रखी  |

 ग

 और  मंत्र

 ह-कार्य  मंत्री
 गो०  व०  वहां

 की  स्थिति के  बारे
 में  सभा के  सदस्यों

 में  वमशं हुआ था हुआ  था
 ।'

 स्थगन  प्रस्ताव  में  यह  कहा  गया  है  कि  वहां  पर  भयंकर
 बाढ़ों के

 परिणाम
 संकटकालीन  स्थिति  उत्पन्न हो  गयी  है  कौर  इसलिये  वहां पर  wa  की  सहायता

 शीघ्र  से  शीघ्र  पहुँचायी  जाये
 ।  उसके  बारे  में  मुझे  यह  ज्ञात  garg कि  सहायता  सम्बन्धी  आवश्यक

 कार्यवाही  की
 जा  चुकी उसका  ब्योरा  भी  दिया  जा  सकता  है  ।

 श्री  दीदार  बाढ़  संकट  तो  हमारी  चर्चा  के  बाद  उत्पन्न  दुरा  था
 |

 पंडित  गो०
 में  नहीं  जानता  कि  त्रिपुरा  में  हाल  में  कोई

 झ्र भी
 भी  बाढ़  ae  है

 जानकारी तो  यह  बताती  है  कि  बाढ़
 ३१

 मई  कौर  ३  जून
 के

 बीच  में
 श्राई

 थी  ।

 र  मंत्री  सत्य  नारायण  वहां पर
 कल

 ही  ae  आयी हे

 गो०  पन्त
 :

 कल  ही
 ?

 मुझे  तो  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  हे  ।  यदि  वहां  पर

 कोई  वर्षा  हुई  हू  तो  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कितनी  वर्षा  हुई  क्या  किसी  सदस्य  के  पास

 कोई
 जानकारी  है  ?

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  बीरेन  दत्त  पश्चिम  )  :  पी०  टी
 ०

 argo  की
 यह  खबर  है  कि  कैलासहर कौर

 कानपुर  प्राय  क्षेत्रों  से  पूर्णता  कट  गये  हैं

 पंडित  गो० ्०  पन्त  :  ३  जून  से  बाद  की  बाढ़  के  सम्बन्ध  म  हमारे  पस  कोई  जानकारी

 नहीं  बाढ़  तो  ३१  मई  कौर ३  जून  के  बीच  में  सबसे  भयंकर  बाढ़  आराई  उसके  बाद

 पानी  उतर  गया  था  ।  राज्य  सरकार  ने  सहायता  के  उपाय  तत्क्षण  कर  दिये  थे  ।  सहायता के

 विभिन्न  उपायों  पर  ३  लाख  से  अ्रधिक  रुपया  खर्चे  गया  है  ।  पीड़ित  लोगों  को  ज्वार

 शादी  बांटे  गये  थे  ।  राज्य  में  अन्न  की  कमी  के  बारे  में  कुछ
 मास  सुचना  प्राप्त  हुई  थी  कौर

 उसी  समय  वहां  पर  चावल  भेज  दिया  गया  था  ।  तीन  सौ  टन  चावल  हवाई  जहाज  के  द्वारा  भेजा  गया

 था
 कौर

 फिर  कई  हजार  टन  चावल  रेल  के  द्वारा  भेजा  गया
 था

 इस  प्रकार  से  वहां  पर  V,o00 me

 टन  चावल  भेजा  जा  चुका  राज्य  के  कुल
 ८  लाख  लोगों में  से  ४  १/२  लाख  से  अधिक  लोगों

 को  राशन  कार्ड  जारी  किये  गये  लोगों को  १५  रुपये  प्रतिमन  के  हिसाब  से  चावल  दिया  जाता

 है  जब  कि  उसकी  खुले  बाजार में  कीमत  २४  रुपये  प्रतिमन  इस  समय  उस  राज्य  में  किसी  प्रकार

 की
 कोई  भी  निराशा  नहीं है  ।  कृषि  सम्बन्धी कार्यों  के  लिये  झ्र ग्रिम  धन  देने  के  बारे  में  भी  कार्यवाही

 की
 जा  रही है  ।  झा साम  तथा  बंगाल  से  दो  हजार मन  धान  के  बीज  लायें  गये  हें

 त्रिपुरा के  काइतकारों  को  सस्ते  दामों  पर  बांटे

 उस  राज्य  के  किसी  भाग  में  यदि  अभी  भी  कोई  कठिनाई  हे  तो  निस्संदेह  हम  उस  कठिनाई

 को  दूर  कर  सकते  ब्यान  उनकी  मांग  पुरी  की  जा  सकती है  ।  परन्तु  हाल  ही  की  इन  बाढ़ों के

 बारे  में  हमारे  पास  कोई  सूचना हें  ।  में  नहीं  कह  सकता  कि  किसी  ने  त्रिपुरा  में  इन  हाल

 ही

 के  बाढ़ों

 को  देखा है  ।  इसलिये  हमें  प्रमाणित  जानकारी  प्राप्त  होने तक  प्रतीक्षा  करनी

 श्री  बीरेन  दत्त
 :

 वह  जानकारी  तो  हम  आपको  दे  देंगे
 ।

 परन्तु  में  तो  आपका  ध्यान  इस

 बात
 की

 लाना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  भीषण  बाढ़  के  कारण  संकट  पैदा  हो  गया  है  कौर

 वह  क्षेत्र प्राय  क्षेत्रों  से  कट  गया  इसलिये  सरकार  उस  क्षेत्र  में  जहाजों  के  द्वारा  ग्रीन  पहुंचाने का

 कोई  उपाय करे  ।

 श्री  श्री  क०  गोपालन  :  बाढ़ों  के
 सम्बन्ध

 में
 माननीय  मंत्री

 ने
 सभा-पटल

 पर
 एक  विवरण रखा  परन्तु  उसमें  उन  सभी  स्थानों  के  नाम  नहीं  है  जिन्हें  बाढ़  सम्बन्धी  सहायता

 भेजी गयी  है  ।  इससे  प्रतीत  होता  है  कि  सहायता  भेजने  वालों  तथा  रिपोर्ट  भेजने  वालों में  कोई
 समन्वय  नहीं हे  ।  जहां तक  का  सम्बन्ध तीन  या  चार  दिन  पहले  वहां  भारी  बाढ़

 थी
 तथा  was  हानि  पिछलें  जून  से  भी  अधिक हुई  है  ।  इसलिये  सरकार

 राज्यों
 को

 लिखे
 कि

 वे  बाढ़  सम्बन्धी  सूचनायें  केन्द्रीय  सरकार को  भेजें  |

 पंडित  गो०  ०  इसके  बारे  में  न  तो  हमें  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  a  ही  कोई

 सदस्य  निश्चित  रूप  से  कुछ  कह  सकता  है
 ।

 कोई  कहता  है  कि  कल  बाढ़  करायी  कोई

 कहता  है  कि  कुछ  दिन  पहले  पायी  थी  ।  वैसे
 तो  जब

 भी
 किसी  राज्य  में  बाढ़  या  भूकम्प  अथवा  कोई

 आपत्ति  आती  थी  वहां  की  सरकारें हमें  तत्काल  सुचित  कर  देती  थीं  ।  इसके

 बारे  में  तार के  द्वारा  पता  लगायेंगे  भ्र ौर यदि  वहां  पर  कोई

 शर  उसके  परिणाम  स्वरूप  यदि  कोई  कठिनाई  हुई  तो  उस  राज्य के  लोगों  की  सहायता  करने
 बाढ़

 पायी  हुई  होगी

 के  लिये  हर  प्रकार  का  उपाय  किया  जायेगा
 ।

 भ्रच्यक्ष  स्थगन  प्रस्ताव  का  सम्बन्ध  त्रिपुरा  राज्य
 में  बाढ़ों  से  उत्पन्न  होनें  वाली

 गंभीर  स्थिती  से  है  ।  परन्तु  इसमें  स्थिति  विशेष  का  कोई  उल्लेख  ही  नहीं  है  ।  ये  बातें  तो  कई  दिन

 पहलें  are  थीं  site  उस  समय
 सहायता  सम्बन्धी  हर  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गयी थी  ।  इन

 मूल  wast  में
 ।
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 परिस्थितियों  में  इस  पर  चर्चा  करने  में  समय  व्यथ  गंवाने  से  कोई  लाभ  नहीं  ।  माननीय  सदस्यों  से

 मेहदी  यह  प्रार्थना  है  कि  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  जब
 भी

 कोई  सूचना  वे  गृह-कार्य  मंत्री

 सिंचाई  मंत्री  महोदय
 को  भेज  दें  ।  मंत्री  महोदय भी  देश  के  विभिन्न  भागों  में  बाढ़  से  उत्पन्न  स्थिति

 पे  स्वयं को  प्रत्येक  सप्ताह  परिचित
 रखें

 तथा  गम्भीर  स्थिति  के  उत्पन्न होने  पर  सभा  को  सुचना

 इस  स्थिति  में  कौर  किसी  कार्यवाही की  आवश्यकता  नहीं  ।  स्थगन  प्रस्ताव  को  अनुमति  नहीं

 दी  जाती

 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र

 दामोदर  घाटी  निगम  का  विधिक  प्रतिवेदन  तथा  PEYE-UY  के  लेखों  का

 लेखा  परीक्षण  प्रतिवेदन

 में  दामोदर  घाटी  निगम  अधिनियम |  योजना  तथा  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  नन्दा )

 Pee  की  धारा  ४५  की  उपधारा  (५)  के  अ्रधीन  दामोदर  घाटी  निगम  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  १९५४-५५  के  लेखों के  लेखा  परीक्षण  प्रतिवेदन
 की

 एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई-देखिये  संख्या  एस--२९२/५६]

 कम चारो  भविष्य  निधि  योजना  में  संशोधन

 श्रम  मंत्री  खं डू भाई  में  क्मंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  की  धारा  ७

 की  उपधारा  (२)  के  ग्रीन २१  PEUg  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  दयार ०  को  १६६०

 की  एक
 जिसमें  कर्मचारी भ  निधि  १९४९  में  कई  एक  ale  संशोधन  किये

 गये  सभा-पटल  पर  रखता हूं  ।  [  पुस्तकालय  में  रखी
 गयी--देखिये

 संख्या  एस--२९३/५६]

 श्राइवासनों  शादी  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  के  विवरण

 संसदीय  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  fag  में  सभा-पटल  पर  निम्नलिखित  विवरण

 चाहता  जिनमें  बताया  गया  है  कि  विभिन्न  सत्रों  में  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न

 प्रतत्ञास्रों तथा तथा  वचनों  के  बारे  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है

 लॉक-सभा
 का  वहां  PEXK (१)  wager  विवरण

 '

 लिखिये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४७

 (२)  अनुपूरक विवरण  संख्या  ८  लोक-सभा का  ११वां  guy

 परिशिष्ट  ४,  श्रनुबन्घ  संख्या  ४८]

 (३)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १२  लोक-सभा का  १०वां  PeUY

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  vel

 (¥)  sagen  विवरण  संख्या  १८  लोक-सभा  का  धुवां  १९  XY

 परिशिष्ट  ४,  भ्रनवन्व भ्छ्  संख्या  ५०]

 (५)  अनुपूरक विवरण  संख्या  २०  का  ८वां  PaUy

 ये  परिशिष्ट  ¥,  प्रनुबन्घ च्छे  संख्या  ५१]

 (६)  अनुपूरक विवरण  संख्या  २३  लोक-सभा का  श्वा  PeUyv

 देखिये  परिशिष्ट  ४,  ware  संख्या  ५२]

 (७)  श्रतुपुरक  विवरण  संख्या  ३४५  लोक-सभा  का  श्वा  LEXR

 देखिये  परिशिष्ट
 ४,  श्रतुबन्ध  संख्या  ५३]

 मल  प्रंग्रेजी  में  ।



 ६  FEXE  राज्य-सभा  से  संदेश  REE

 काफी  नियमों  का  संशोधन

 में  काफी  FER  की  धारा वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )
 ४८

 की
 उपधारा  (३)  के

 अधीन  २८  PERS  की
 अधिसूचना  संख्या  एस०  कार

 १६७४  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हं  जिसमें  १९५५  के  काफी  में  कई  एक
 संशोधन  किये  गये है

 ।  में  रखी  गयी--देखिये  संख्या  एस--३०१/५६]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 :
 में  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देश की  सूचना  देना

 के  प्रक्रिया तथा  कार्य  संचालन  नियमावली के  नियम  संख्या  १०१  के  उपबन्धों

 के भ्रनसार  में
 लोक-सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि

 राज्य  सभा
 ने

 २  १६४५६
 की

 अपनी  बैठक  में  लोक-सभा  द्वारा  १७  १९४५६  की  अपनी  बैठक  में  हिन्दू  वयस्कता  तथा

 संरक्षक तता  Qeyuy q fea wa में  किये  गये  निम्नलिखित  संशोधनों  को  स्वीकार कर  लिया

 अधिनियमन सुत्र

 १.  पृष्ठ
 पंक्ति

 2  y—

 yearਂ  वह  के  स्थान  पर  yearਂ

 रखा  जाये  ।

 खण्ड १

 २.  पृष्ठ  १,  पंक्ति ४

 के  स्थान  पर  रखा  जाये  |

 ३.  पृष्ठ  १,  पंक्ति  २१  २२  y—

 which  provision  iw  Ald is  m  ade’”’  व्यवस्था  की  गयी  के

 स्थान  पर
 withਂ  रखा  जाये ।

 खण्ड '४

 ४.  पृष्ठ  २

 a.  ईई
 (१)  पंक्ति २६  में  orਂ  को  छोड़  दिया  जाये  ;

 (२)  पंक्ति २८  में  को छोड़  दिया

 में
 ई

 (३)  पंक्ति २९
 orਂ

 ]
 के  स्थान  पर  रखा  जाये  ।

 खण्ड ४५

 ५.  पृष्ठ  पंक्ति  ३

 [aa
 T  37] '  सा  1]  के

 स्थान  पर  रखा  जाये  पप

 मूल  wast  में  ।



 goo
 राज्य  पुनर्गठन

 विधेयक  ६  १९५६

 उच्चतम  न्यायालय  को  संख्या  )

 विधेयक *

 गृह-कार्य
 मंत्री  गो०

 व०  :  में
 प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 मुझे
 उच्चतम  न्यायालय

 के  मुख्य  न्यायाधीश  ,  अन्य  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाने  की  व्यवस्था  करने  वाले

 विधेयक को  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति दी  जाये  ।

 भ्रच्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा
 |

 पंडित
 गो०  to  पन्त :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  |

 a ee

 राज्य
 पुनर्गठन  विधेयक--क्रमागत

 खण्ड २  से  १४

 महोदय
 :

 wa  संयुक्त  समिति
 द्वारा  प्रतिवेदित राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  पर

 विचार  किया  जायेगा  |

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०
 ao  :  आपके  art

 से  पूर्व  मेंने  प्रार्थना
 की

 थी
 कि

 यदि  श्राप  भ्र नू मति  दें  तो  में  राज की  बजाय  कल  उत्तर  देना  चाहूंगा
 ।

 tacaet  महोदय  :  खण्डों  के  दोनों  वर्गों  पर
 ?

 गो० + (५  पन्त  उन  सभी  पर ।

 श्रीमती
 रेणु  चक्रवर्ती

 :
 इन  खंडों  पर  मतदान

 कब
 होगा

 ?  हमें कब  तक

 प्रतीक्षा  करनी  होगी  ?

 श्री  दा०  ato  सारे
 :

 माननीय  गृह-कायें
 मंत्री  की

 बाद  में
 उत्तर  देनें की  मांग

 को  देखते  हुए  हमें  इन  खंडों  पर  विचार  करना  स्थगित  कर  देना  चाहिये
 ।

 पंडित  tito  ao  पन्त
 :

 मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  यह  अनुभव  करेंगे  कि  पिछले  सप्ताह
 जो  खंड  विचाराधीन  थे  उनके  सम्बन्ध में  लोक-सभा  के  अत्यन्त  सुविख्यात  सदस्यों  द्वारा  कुछ  महत्वपूर्ण

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये गये  हें  और  उन
 संशोधनों  को

 इस  सदन  के  झ्रधिकांश  सदस्यों  का  समन
 भी

 प्राप्त  प्रत्यक्षतः  उन  स्थितियों  में  सरकार  का  यह  कत्तव्य  हो  जाता  है  कि  वह  प्रस्तावों  पर  विचार

 करे  भ्र  मामलों  में
 जल्दबाजी

 से  काम न  ले  ।  मेरा  सदैव  यही  प्रयत्न  रहा  है  कि  इस  विधेयक
 को

 संहिताबद्ध करने  की  प्रक्रिया  को  शीघ्रता
 से  पूरा  किया  जाय  श्र  में  चाहता  हूं  कि  यथासम्भव

 शीघ्र ही  इसे  विधि
 में  परिवर्तित किया  जाय  ।  परन्तु  इन  बातों  को  पूरा

 करने
 की

 चिन्ता  करते

 हुए  मुझे  बड़ी  तथा  afr  महत्वपूर्ण  बातों  की  उपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिये
 ।  इस  लिये  लोक-सभा

 द्वारा  जो  विचार  अभिव्यक्त  किये  गये  हैं उनका  सम्मान करते  हुए  ही  में  यह  प्रार्थना कर  रहा  हूं

 मुझे  आशा  है  कि  सदन  इस  बात  पर  मुझसे  सहमत  होगा  कि
 अनिच्छा  दिखलाने  ate

 मेरी
 प्रार्थना

 स्वीकार
 करने  की  पैदा  वे  इसका  हार्दिक  अनुमोदन कर  सकते  हैं  ।

 श्री  so  मोरे  :  में  माननीय  गृह-कार्य
 मंत्री

 से  पूर्णतः  सहमत  परन्तु  सरकार

 जिन  प्रस्तावों  को  स्वीकार करना  चाहती  है  उन्हें सदन  में  करना  चाहिये  कयों  कि  हम  में

 से  कुछ  द्विभाषी
 सूत्र  में  अत्यन्त  भ्रभिरुचित हैं  |

 मूल  aaa  में  ।

 *भारत के  शभ्रसाधारण  भाग  २,  अनुभाग  २,  दिनांक  ६  १९५६,

 में  प्रकाशित ।



 ६  १९४६  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  ७०

 महोदय :  कुछ  संसदों  में  खंडों
 पर  विचार  किया  जाता  है  कौर  सप्ताह  के

 में  या  उससे  भ्रगले  सप्ताह के  कुछ  संशोधनों  को  स्वीकार  करने  या  उनसे  अ्रसम्मत होने पर सहमत होने  पर  सहमत

 होते  हैं  ate  इस  बीच  वादविवाद  जारी  रहता  है  ।  हम  इसी  प्रक्रिया  को  भ्र पना  रहे हैं  इन

 स्थितियों
 में  इन  खण्डों  पर  वाद-विवाद  समाप्त  करने  कौर  भ्र गले  दिन  तक  खंडों  के  दोनों  वर्षों  पर

 माननीय  गृह-कार्य मंत्री  के  उत्तर  को  सुरक्षित  रखने  a  ord  वर्ग  पर  विचार  करने  में  कोई

 अलाभ
 नहीं  है

 ।  इससे  कोई  )  नहीं  होगी  ।  हम  खंडों  के  अगले  वर्ग
 पर

 विचार

 जहां  तक  अन्य  प्रश्नों  का  सम्बन्ध  है  कुछ  संशोधन  संख्या  ४६२  ४६३  पहले

 ही  प्रस्तुत  किये  गये  थे  कौर  उन  संशोधनों  पर
 पर्याप्त  वाद-विवाद हो  चुका  है  ।  यदि  भ्र ग्रे तर  संशोधन

 प्रस्तुत  किये  गये  तो  उन  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 tat  नि०  चं०  चटर्जी  में  एक  औचित्य  प्रदान  उठाना  चाहता  हूं  कि  जिस
 रूप

 में  ares  विधेयक  है  क्या  इसके  वह  विशिष्ट  संशोधन  मान्य है  |

 अध्यक्ष  महोदय :  नियमों  जो  कुछ  भी  उचित  है  में  वही  करूंगा  ।  खण्ड २
 से  १५  तक  वाद-विवाद  समाप्त  हो  चुका है  ।  केवल  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  का  उत्तर  सभी  शेष

 अरब  जब  वह  उत्तर  देंगे  तब  यदि  कोई  औचित्य  तो  में  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 क्या  सारा  समय  विभिन्न खंडों  पर  वाद-विवाद के  लिये  दिया  जाये  ?

 पंडित  गो०  व०  पन्त :  श्राप  पौने दो  घंटे  का  सारा  समय  माननीय  को  बंटी

 कर  सकते धम  यदि  आवश्यक भद्रा  तो  में  भ्र पना  उत्तर  कम  कर  दूंगा  |

 श्री  फीरोज  गांधी  प्रतापगढ़--पद्चिम  व  जिला  :  श्री  ao

 बा०
 मेरे  तथा  श्री  भ्र लगू  राय  शास्त्री  एक  न्य  सदस्य  के  नाम  में  संशोधन  संख्या  ५१९

 की  एक  सुचना है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या
 वह  संशोधन  १६  से  ४९  खंडो ंके  सम्बन्ध में  है  ?

 शी
 फीरोज  गांघी

 :  qe  संशोधन  खंड  ८  से  १०  के  सम्बन्ध  हम  यह

 कब प्रस्तुत  कर  ह्

 श्री  हो०  नाठ  मुकर्जी  एक  ्रौचित्य प्रदन हैं हे  of  #

 treat  महोदय :  खंड  २  से  ee  पर  वाद  विवाद  समाप्त  हो  चुका  है  श्र  माननीय

 मंत्री  ने  कल  उत्तर  देना  स्वीकार  किया  है  ।  इसलिये  wa उन  पर  बिचार  नहीं  किया  जायेगा  ।  अरब

 हम  खंड  १६
 से

 ४६
 पर  विचार  कर  रहे  हैं

 ।

 श्री  व०  ato  सिंधी  :  हमने  संशोधन  की  सूचना  पिछले  शनिवार

 जायेगा  ?

 को दी  थी  sa  माननीय  सदस्यों  को
 परिचालित  कर  दिया  गया  है  ।  कया  इसे  प्रस्तुत  ठा  समझा

 श्रिया  महोदया  यदि  संशोधन  भेजा  गया  है  तो  उचित  अवसर  पर  उस  पर  विचार  किया

 जायेगा
 ।
 में  उचित  समय  पर  मामले  पर  विचार  करूंगा

 ।
 जहां  तक  श्री  ही०  ना ०  मुकर्जी के  प्रामीत्य

 प्रशन का  सम्बन्ध  है  इसे
 २

 से  १५  खंडों  पर  विचार  करते  समय  ही  उठाया  जा  सकता  है  ।  में  इस
 पर  भी  अन्य  मामलों  के  साथ  विचार करूंगा

 श्री  नम्बियार
 :

 एक  श्रौचित्य  प्रदान  है  ।  हमें  यह  मालूम  नहीं  है  कि  श्री  ही  ०

 a
 द  कुरी  at  हरिहय  गन

 क्या है  ।  इसे  जाने
 बिना  हम  स्थिति

 को  कैसे
 समझ  सकते

 द्
 ————  —_—  —___—  ee  ee

 मूल  wast  में  ।
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 अध्यक्ष  महोदय :
 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी ने  मुझे  पहले  एक  पर्ची  भेजी  थी  ।  जब  वह  खड़े

 थे  तो  मेंने  यह  कहा था  कि  यह  स्थान  उस.पर  विचार  करने  के  लिये  उचित  नहीं  है  ।  यदि

 में  यह  बता  दूं  कि  ag  कया  है  तो  इसका  मतलब

 की  नन  गी कर  I
 औचित्य  प्रश्न

 का  सम्बन्ध २  से  १५  खंडों से  है  ।  उन  पर  विचार  करते  समय  ही

 जा  सकता है  I

 श्री  ही०  ato  मुकर्जी :  हम  कार्यवाही  के  किसी
 समय  भी  औचित्य  wea

 उठा  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 मेंने

 यह  कहा  था  कि  राज  इन  खंडों  पर  विचार नहीं  किया  जायेगा ।

 औचित्य  प्रदान  के  सम्बन्ध में  इतनी
 उतावली

 की  क्या  बात  है
 ?

 श्री  glo  | ॥ हुँ५  मुकर्जी  :  कुछ  खंड  ऐसे  हूं  जिन  पर  लोक-सभा  में  क्षोभ  उत्पन्न  हो  रहा  है  ।

 यदि इस  मामले  का  निबटारा  शीघ्रता  से  कर  लिया  जाय  तो  इससे  हम  सदन का  समय  बचा  सकेंगे |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  उन  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  |  हम  १६  से  we

 खंडों  पर  विचार  कर  रहे  हें  ।  जब  इन  पर  वाद-विवाद  समाप्त  हो  जायेगा  तब  प्रत्य  खंडों  पर

 विचार किया  जायेगा  ।  जब  तक  सभी  खंडों  को  निबटाया  नहीं  जाता  तब  तक  माननीय  सदस्य

 किसी  भी  समय  औचित्य  प्रश्न  उठा  सकते  उचित  समय  पर  में  माननीय  सदस्य को  पुकारूंगा  ।

 अरब  में  २  से  १५  खंडों  के  सम्बन्ध में  कुछ  नहीं  सुनना  चाहता  |

 श्री  fo  त्चचा  चटर्जी  :  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 क्या  माननीय  सदस्य  कार्यवाही  में  बाधा  डालना  चाहते  हैं
 ?

 महोदय

 श्री
 नि०  चं०  चटर्जी  :  कृपया  अ्रगले  वर्ग  के  खंड  २४  को  देखिये  जिस  पर  हम  अब  विचार

 कर  रहे  हैं  ।
 राज्यों  को  राज्य  परिषद्  में  कुछ  प्रतिनिधान  दिया  गया  है  ।  यदि  यही  नहीं

 मालूम  किं  राज्यों  को  ढांचा  ठीक  ठीक  किस  प्रकार  का  होगा  हम  स्थानों  का  बंटवारा कसे  कर

 सकते हैं  ?  इसलिये  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  श्राप  खंडों  के  पिछले  वर्गों के  सम्बन्ध  में

 मामले  का  निणंय  नहीं  करते  तब  तक  खंडों के  इस  वर्ग  पर  वाद-विवाद  वास्तविक  नहीं  होगा  ।

 दास  भागने  :
 दो

 दिन  बीते यही  बात  डा०  लंका  पुर
 नें

 भी  कही  थी  ate  श्रापने  निर्णय  देते  हुए  कहा  था  कि  हम  १६  से  ४६  पर  विचार  जारी  रख

 सकते हैं  ।

 यक्ष  महोदय
 :

 तो
 यह  कोई  नई  बात  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  किया  जा  चूका  है

 ।

 यदि  ऐसा  हसा
 कि  र

 से
 १५

 खंडों  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  पहले  से  ही  प्रस्तुत

 किया  जा  चुके  on एकल  भाषी  राज्य  के  सम्बन्ध  में  श्र  द्विभाषी  राज्य  के  सम्बन्ध  में  f}—al  इधर  या  उधर

 सा  परिवर्तन  किया  जा  सकता  है  |

 इन  परिस्थितियों में  हम  १६  से  wk  खंडों  पर  विचार  जारी

 खड़  १६  a  ve

 श्रीं  सारंगधर
 दास  कटक )  :

 शत  बार  में  क्षेत्रीय  परिषदों  के  सम्बन्ध

 में  बोल  रहा  था  a  मेंने  अरपना  संशोधन  संख्या  ५०३  प्रस्तुत  किया  जिसके  भ्रनुसार  खंड

 २४  को
 जोड़ा  जाना  था  ।

 मूल  अंग्रेजी में में  ।



 ६  REUR  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक

 जब  राज्य  पुनर्गठन  आयोग
 स्थापित

 किया  गया  था  तो  विचार  था  कि  सारा  मामला  हल

 हो  कौर  समस्या  सदा  के  लिये  समाप्त हो  जायेंगी  ।  दुर्भाग्य  से  हमारे  मामले  को  न

 आयोग ने  समझने  का  यत्न  किया  है  न  सरकार  नें  ही  ।  हमनें  समिति  में  भी  भ्र  aaa  में
 भी  कहा

 कि  राज्यों  में  परस्पर  सीमा  सम्बन्धी  झगड़े  हैं  ।

 क्षेत्रीय  सीमान्त  भाषाई  अल्प  संख्यकों  भ्रन्तर्राज्य  यातायात  सम्बन्धी

 मामलों  का  निबटारा  करने  के  लिये  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  विकास  परियोजनाओं  के
 बारे

 में  भी

 वे  बहुत  लाभदायक सिद्ध  होंगी  ।  यदि  किसी  नदी  का  जलीय  क्षेत्र  एक  राज्य  में  है  कौर  बांध  दूसरे
 राज्य

 में  बनता  है  तो क्षेत्रीय  परिषद्  इस  मामले  को  भलीभांति  निपटा  सकेगी
 ।

 परन्तु  सीमा
 सम्बन्धी

 के  विषय  में  सरकार  की  नीति  यह  रही  कि  दोनों  पक्षों  को  मामले  का  मिल  कर
 निपटारा

 करना  चाहिये  |  परन्तु  इस  तरह  से  झगड़ों  का  समाधान  नहीं  हो  सका  है
 |

 इस  कारण  जरूरी है  कि  ऐसे  मामलों का  शभ्रन्तिम  रूप  से  निर्णय  कर  दिया  मेंने  यह

 प्रस्ताव किया  था  कि  जब  भी  कभी  दो  राज्यों  को  किसी  एकमत  निर्णय  पर  पहुंचने  में  कठिनाई

 हो  तो  उनमें  से  कोई  भी  संघ  सरकार से  एक  सीमा  आयोग  की  स्थापना  की  प्रार्थना  कर  सकता  हैं  ।

 इस  भ्रायोग में  सर्वोच्च  न्यायालय का  कोई  न्यायाधीश  होना  चाहिये  और  योग  के  पंचाट  को

 लागू  करनें  की  जिम्मेदारी  भी  संघ  सरकार  पर  ही  होनी  चाहिये  ।

 मेरी  राय  भी  वही  है  जो  सरकार की  सीमा  शभ्रायोग  सम्बन्धी  सुझाव  से  मेरा  ar

 यह  था  कि  इससे  मामले  हल  हो  जायेंगे  ae  oa  का  निर्णय  अन्तिम  रूप  में  सभी  पक्षों  को

 स्वीकार  चाहे  वह  उसके  असन्तुष्ट  ही  क्यों न  रहें  ।  उनमें यह  भावना  रहेगी  कि वे  सब

 ही  राष्ट्र  कैलंग
 हें

 न
 कि  विभिन्न  राज्यों  के  ।  इसलिये  में  सदन  से  ate  करता  हूं  कि

 इन  मामलों  को  हल  करने  के  लिये  सीमा  आयोग  की  स्थापना  की  जायें  ।

 पंडित  गो०  ब०  पन्त
 कया  में  प्राय  पश्चिम  बंगाल  (  राज्य  क्षेत्रों  का  हस्तान्तरण )

 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति के  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन की  अवधि  को  ७  से  बढ़ा कर  १०

 कर
 देने  की

 प्रार्थना
 कर  सकता हूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कल  इस  सम्बन्ध में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  ।  कल  की

 कार्यसूची  में  इसे  रखा  जा  सकता  है  |

 श्री  बूवराघस्वामी  :
 मुझे  आपने  बोलने  का  अवसर दिया  इसके

 लिये  आपको
 धन्यवाद  देता हूं  ।

 में  राज्य  पुनर्गठन के  बारे  में  वाद-विवाद  सुनता  रहा  हूं
 ।

 में भी  इसमें  भाग  लेने  को  उत्सुक  क्योंकि  मेरी  भी  अपनें  तामिलनाडु  राज्य  में  रुचि  ह ै।

 श्री  राघवाचारी  )  :
 तामिलनाडु  नही ं।

 श्री  TATTICATA  :
 हम  तामील  इसे  तामिलनाड  ही  कहना  चाहते  इस  सम्बन्ध

 में  में  उनकी  शिकायतों  को  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।  हमें  दुःख  है  कि  हमारी  सरकार  ने  मद्रास

 राज्य  का  नाम  तामिलनाडु  नहीं  क्योंकि  प्राप्त  र  केरल  के  निकल  जानें  से  इसमें  केवल

 तामिल  भाषा  भाषी  लोग ही  रह  गये  हें  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  संयुक्त

 समिति
 की

 रिपोर्ट  के  spare  जो  तामील  भाषी  इलाके  केरल  तथा  झ्ाध्न  में  मिलाये  जाने  हैं  उनकी
 सीमाओं  का  परिसीमन  सीमा  आयोग  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  ।  इसके  अतिरिक्त  देवीकुलम
 ar

 पीरमीडी  जेसे  तामील  भाषी  ताल्लकों थि  का
 भी  तामिलनाड में  सम्मिलित  न  किया

 जाना

 उसके  साथ  भारी  wears  है
 |  शैनकोट्टे का  समूचा  ताल्लुका  भी  इसी  में  सम्मिलित किया  जाना

 चाहिए

 और  तिरूट्टनी तथा तथा  तिरुपति  मन्दिर  भी  तामिलनाड में  ही  रखें  जानें  चाहिये

 हा  $$$

 trey  shit
 में

 ।
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 राय  महोदय

 :
 क्या  माननीय  सदस्य  केवल  मन्दिर  को  ही  चाहते  हें

 उस  इलाके

 श्री  नम्बियार
 :

 आपके
 चुनाव  क्षेत्र समेत  सारा  इलाका ही  चाहते  हैं

 बवराघस्वामी :  यहां  की
 अधिकांश

 जनता  तामिल  भाषी  है  प्रौढ़ यदि  प्रशासन के

 लिये  यह  इलाका  ATA  में  मिलाया  गया

 भ्रंतर्बाधाएँं  मुझे  पसन्द  नहीं  क्योंकि  थोड़े  ही  समय  में  मुझे  अपनी  पुरी  बात  कहनी

 यह  सीमायें  सीमा  आयोग  द्वारा  ठीक  ढंग  से  निश्चित  की  जानी  चाहियें  ।  तामिल  जनता  की

 इच्छा  है  कि  सीमा  आयोग
 अथवा

 जनमत  संग्रह  द्वारा  इस  समस्या  का  अन्तिम  रूप  से
 किया

 जाये

 जल  सम्बन्धी  संसाधनों  के  बारे

 मे

 भी

 में  दु  कहना  Val «  और  यह  यह  कि

 दर

 carearat att FA ~ को
 केन्द्रीय  सरकार  को  अ्रपने  नियंत्रण  में  ले  लेना  चाहिये  |  ऐसा  करने  के  लिये  यदि  संविधान  में

 संशोधन
 भी  करना  पड़े  तो  कर  लेना  चाहिये  |

 बम्बई  के  सम्बन्ध  में  मेरी  राय  यह  है  कि  इसे  महाराष्ट्र  को  दिया  जाना  चाहिये

 श्रिया  महोदय
 :  अरब सम में  इसकी  ora  नहीं  दे  सकता  ।  मेंने  माननीय सदस्य  को  इसलिये

 अ्रनुमति  दी  थी  क्योंकि  उन्होंने  कहा  था  कि  सामान्य  चर्चा के  समय  वह  नहीं  बोल  सके थे  वह
 मद्रास के  निवासी है  उनका  बम्बई  से  कया  सम्बन्ध हे  ।  तो  उन्हें  केवल  खंड  १६  से  ४९  तक  पर

 बोलना  चाहिए  |

 श्री  बवराघस्वामी  :  मेरी  प्रार्थना  है  कि  मद्रास  का  नाम  बदल  कर  तामिलनाडु  कर  दिया

 जाये  सीमा  सम्बन्धी  झगड़ों  को  के  लिये  एक  सीमा  झ्रायोग  नियत  किया  जाये  |

 श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  :  भ्रध्यक्ष  जब  बिल  पर  बहस  की  पहली  स्टेज

 खत्म  होने  पर  में  होम  मिनिस्टर  मंत्री  )  साहब  का  जवाब  सुन  रहा  था
 तो

 उन्होंने  कहा  था
 कि  बाहर  डिस्प्यूट्स  के  जितने भी  झगड़े  हें  उनको

 जोनल  कौंसिलों

 कीं  तहत  रखा  जायेगा  कौर  उनके  द्वारा  ही  सचिव
 )  करने

 की  कोशिश की
 लेकिन  जोनल  कौंसिल  परिषद्  )  का  जहां  पर  जिक्र है  वहां  पर  बाडेन  feraqeay AN

 का  कोई  भी  जिक्र  नहीं  है  कि  किस  तरीके  से  उनको  साल्व  किया  जायेगा  प्रौढ़

 उनको  area  करने  के लिये  कौन  से  तत्व
 का  इस्तमाल  किया  जायेगा

 ।  स्टेट्स  रिश्रार्गनाइजेशन  पुनर्गठन
 )

 के
 सिलसिले  में  दो  ही  बड़े  क्वीन

 _  नजर  प्रात  एक
 तो  सबसे  बड़ा  सवाल  बाम्बे  का

 दूसरा  सवाल  area
 के

 सिलसिले
 में

 उठता
 में

 समझता
 हुं  कि  जो

 भी  जोनल  सिस्टम

 प्रणाली  )
 बिल  में  इंट्रोड्यूस  किया  गया  उसके  इन्दर  कोई  एफेक्टिव  पावर

 नहीं  फिर  भी  मगर  म्यूचुअल  श्रन्स्डरटेंडिंग  के

 प्रिसीपल
 )  पर  उनको  हल  किया  जाना  है  तो  उसको  बिल  में  शामिल करने  की  में  होम

 मिनिस्टर  साहब  से  भ्रमित  करता  हूं  ।

 जब  में  म्यू चुप् नली  तय  करने
 की

 बात  सुनता  हूं
 तो

 मुझे  ब्रिटिश
 गवर्नमेंट  की  बात

 याद  ग्रा  जाती

 ,
 जी

 कि  यह  कहती  थी  कि  मगर  कांग्रेस  श्र  मुसलिम  लीग
 दोनों  कोई  चीज

 तय  करके
 करा  जायें  तो  हम  हिन्दुस्तान  का  इंडिपेंडेंस  )

 दे  देंगे  ।  बहरहाल भ्रमर  दक्षिण  भारत  में

 बाडेर  डिस्प्यूटस के  सिलसिले  मद्रास  की  बातचीत  से  मामला  तय  हो  सकता  है  तो  हमें
 कोर

 नहीं
 है  |  जब  हम  लोग  प्रिन्सिपल

 सम्बन्धी
 को

 छोड़  कर  रास्ते  में  इधर  उधर  भटक  जातें  हैं  तब  स्टेट्स  रि्रार्गेनाइजेशन
 ज्य  पुनर्गठन  )  के

 wast  में  ।
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 सिलसिले
 में  मुश्किलात पैदा  हो  जाती  लेकिन  बहरहाल  चूंकि  यहां  पर  म्यूचग्रल अन्ड्स्टेंडिंग प्रॉडक्ट  डिंग

 की  बात  कही  जाती  इसलिये  हम  महाराष्ट्र  इन

 तीनों  रीजन  के  एम०  पीज
 deed  कोर्ट में  मिले  ae  यूनैनिमसली

 मत  से  )  जिस
 प्रिंसिपल

 को  हमने  एक्सेप्ट  उसको  में  आपके  सामने  रखना

 चाहता हूं  ।  कम  से  कम  श्राप  उनके  ऊपर  गौर  करके  जोनल
 कौंसिल

 के  द्वारा  उन  मुश्किलात को
 हल  को जियें  ।  में

 ग्राहकी  इजाजत से  जो  कुछ  वहां  तय  श्मा  उसको  पढ़ना  चाहता  हूं  ।

 सीमा  विवादों का  निबटारा

 ated
 कोर्ट  में  ६  rau  कर्नाटक  कौर  महाराष्ट्र  के  सब  दलों  के  संसद

 सदस्यों
 की

 बैठक
 में  यह  निश्चय  किया  गया  कि  सीमा  विवादों  का  निबटारा  निम्नलिखित  सिद्धान्तों

 पर  किया  जाये

 (१)  भाषा  भाषी  क्षेत्र की

 (२)  afar  जनगणना
 विवरणों  के  अनुसार  किसी  विशेष  भाषा  भाषी  जनसंख्या

 की

 ५५  प्रतिशत श्र  अधिक  ag

 (३)  क्षेत्र  की  इकाई  एक  भू राजस्व  सम्बन्धी
 फिरका  अथवा  भू राजस्व  सम्बन्धी  सकल

 aaa  यदि  फिरका  से  कम  हो  तो  गांवों  का  समूह  होना

 चाहिये
 ;

 (४)  यदि एक  गांव  अथवा  कुछ
 गांव  परस्पर  सहमति  से  ऐसा  चाहें  तो  कौर  किसी

 को  न  माना  जाये  ;

 (५)  प्रमुख  प्रशासनिक
 अथवा  ग्रामीण  आघार  att उस  इकाई  गांव  शारिवा  शहर

 की  इच्छाये ं।

 इन  सिद्धान्तों  के  भ्रनुसरण  में  सीमा  विवादों  के
 निबटारे

 के  लिए  एक  समिति  नियुक्त
 की  जाये

 जिन  विवादों  का  निबटारा न  हो  उनके  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार से  श्रतुरोध  है  कि
 राज्य

 पुनर्गठन  के  लागू  होने के  बाद  ६  महीने  के  बीच  उपरोक्त  सिद्धान्तों  के
 आधार

 पर
 समीपस्थ  राज्यों

 की  पारस्परिक  सहमति  द्वारा  निबटारा किया  उन  से  भ्र ति रिक्त  मामलों  के  लिये  एक  स्वतन्त्र

 प्रभाकरण का  उपबन्ध  किया  जाये  ।  इस  तरह  से  जो  म्यूचुअल  एग्रीड  प्रिंसिपल  स्वीकृति

 प्राप्त  इन  बाडेन  डिसप्यूटस  को  तय  करने  के  हमने  तय  किये  में  चाहता  हूं  इनको
 मान

 लिया  जाय  कौर  के श्राधार पर ही इन पर  ही  इन  डिसप्यूटस  को  हल
 किया

 जाय  ।  में  यह
 भी  बतलाना

 चाहता हूं  कि  इन  प्रिसीपल  को  तय  करने  के  लिये  कोई  आफिसर  )
 भी

 होम  मिनिस्टरी

 गृह  कार्य  की  तरफ  से  डिप्यूट  नहीं  किया  गया  था  कि
 जिसकी

 मदद
 से

 हम  ऐसा  कर  सकते
 न  ही  कोई  नक्शे  हमारे  सामने  थे

 ।  यह  बात  गलत  है  कि  हर  एक  अपना
 ओपन  हिस्सा  लेना

 चाहता  sak  उसी  की  फिक्र में  है  ।  में  प्राकार  बतलाना  चाहता  हुं  कि  हम  लोग  लेने  के  लिये भी

 तैयार  न्र  देने  के  लिये  भी  तैयार  हैं  ।  लेकिन  यह  काम  तभी  ठीक  तरह  से  हो  सकता  है  जब  कोई

 सेट  प्रिंसिपल तय  कर  दिया  जो  लोग  किसी  दूसरे  स्टेट  में  जाना  चाहते  हें  उनकी  इच्छा
 को

 हमें  पुरा  करना  ही  होगा  नहीं  चाहता  कि  दिल्ली  में  बैठ  कर  बिल्कुल  ही  भ्रनप्रिसिपल्ड

 तरीके से  श्राप  इन  बौछार  डिसप्यूटस  को
 तय  कर  दें

 ।  जिस
 तरह  से  श्राप

 रिलीज
 के  बारे में  कुछ  प्राविजंस  इस  बिल  में  रख  रहे  हैं  ae  उनको  सेफगार्ड्स

 देने  की  बात  कर  रहे  उसी  तरह  से  भ्रापको  इन  बोर  डिसप्यूट्स  को  भी

 कम  से  कम  तकलीफ लोगों  को  दिये  तय  करना  चाहिये  ।  लिहाजा  में  प्रार्थना  करता  हुं  कि  wae  होम
 मिनिस्टरी  इन  डिसप्यट्स  को  दिनों  तक  लटकाने नहीं  रखना  are  ज्यूडिशिल

 एप्वाइंटमेंट्स  नियुक्तियां  )  करके  इनके  सेटलमेंट  में  देर  लगाना  नहीं  चाहती  तो  उसे इन

 प्रिसीपल  के  प्राकार  पर  इनका  फैसला  कर  देना  चाहिये  ।

 मूल  १०५ अंग्रेजी  में  ।
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 देवमूर्ति  स्वामी ]

 दूसरी  चीज  जो  में  कहना  चाहता  हूं  वह  जोनल
 गर

 सिल्ली  के  बारे में  हू
 में  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  में  जोनल  काउंसिल  के  बिल्कुल  खिलाफ  हूं

 |
 इसका  कारण  यह

 है  feud  कांस्टीट्यूशन  में  इनका  कहीं  पर  भी  जिक्र  नहीं  किया  है
 |  अरब  श्राप  स्टेट  गवर्नमेंट्स

 के  साथ  सलाह  करके  गापकी जो  प्लानिंग  की  स्कीम्स  )

 हैं  उनको  ठीक  तरह से  चलाने के  लिये  इन  काउंसिल  का  निर्माण  करना  चाहते  ये  काउंसिल

 एडवाइजरी  )
 नेचर  की  होंगी  ।  परब  जब  श्राप  इनको  कांस्टीट्यूट

 )  करने  जा  रहे
 हैं  तो  में  समझता

 हूं  ग्राहको  इसके  बारे  में  कांस्टीट्यूशनल  )

 में  कोई  एमेंडमेंट  भी  कर  देना  चाहिये  ।  web तक  उनमें  इसके बारे  में  कोई  जिक्र नहीं  किया  गया

 जिस  तरह  से  श्राप  इनको  कांस्टीट्यूट करने  जा  रहे
 उससे

 तो  में  यह  समझता  हुं
 कि  ये  भी

 लोकल  बाडीज  की  तरह से  sit  डिस्ट्रिक्ट  बोर्ड  बोर्ड  )  को
 तरह  से  इन  फैक्टरी  )

 होंगी ।

 परमात्मा  के  लिये  खत्म  कर  दें  ।  अगर  ५ अपन  इनको  उब  खत्म  न
 किया  तो  इसका  नतीजा

 ज्यादा  अ श  न  लेते  हुए  में  इतना
 ही

 कहना  चाहता  हूं  कि  इन  वोटर
 डिसप्यूट्स  को  बाप

 यह  होगा  कि  स्टेट्स
 की  तरफ  से  aaa  wits  चीजें  आपके  पास  ara शौर

 फिर  आपकों

 उन्हें  यहां  पर  पास  करवाना  होगा  जिससे  कि  पार्लियामेंट  का  बहुत  सा  खर्चे  होगा
 |  में  समझता

 हूं  कि  oa  भी  एक्ट  है  इनको  सेटल
 किया जा  सकता  है  ।  साथ ही  साथ  में  चाहता हूं  कि  जो

 fafaqea wa
 मैंने  पढ़  कर  सुनाये  उनको  मान  लिया  गप

 श्री  त०  प्रा०  नथवानी  में  प्री  संशोधन  संख्या  ५०८  के  सम्बन्ध में  बोलने

 के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं
 ।  इसमें  कहा  गया  है  कि  कच्छ  के  सलाहकार  का  पद  उस  पर  झा सीन  व्यक्ति

 को  गुजरात  मंडल  का  सदस्य  चुने  जाने के  लिये  was  नहीं  करेगा
 ।  खण्ड  ३०  के  उपखण्ड

 (४)  में  यह  उपबन्ध  हू  कि  कच्छ  के  निर्वाचक  गण  सदस्य  स्वयं में  से  गुजरात  विधान  मंडल
 के

 राठ  सदस्य बनेंगे  |  इस  समय  कच्छ  निर्वाचक-गण  के  दो  सदस्य  कच्छ  के  मुख्या युक्त  के

 सलाहकार  के  पद  पर  कार्य  कर  रहे  हैं
 ।  यदि  इन्हें  ग्रसती न  मिली  तो  प्रशासन  का  पांच  पांच  at

 का  अनुभव  प्राप्त  ये
 ठ

 गुजरात  विधान  मंडल  की  सदस्यता के  लिये  was  हो  जायेंग े।

 इस  sada  निवारण  अधिनियम  के  अनुसार  इस  बात  की  छट  नहीं  है
 ।

 इसलिए  जब  तक
 कि  इस

 अ्नहंता को दर को  दूर
 न

 किया  गुजरात  विधान  मंडल  की
 सदस्यता

 के  लिये  खड़े  नहीं  हो  सकेंगे
 ।

 संभव  है  कि  कच्छ  की  जनता  की  इच्छा  उन्हें  विधान  मंडल  का  सदस्य बनाने  की  हो  ।  इसलिये

 में  चाहता  हुं  कि  यह  भ्र नह ता  दूर  कर  दी  जाये  ।

 sera  श्रय्यंगार  उत्तर
 )  :  में

 प्राकार  इस  बात  के  लिये  धन्यवाद  देता  हूं
 कि

 मुझे
 इस  विधेयक पर  कुछ  कहने  का  अवसर प्राप्त  मेंने  संशोधन  संख्या  4o¥

 प्रस्तुत  किया
 gt

 यह  खंड  ४१  से  सम्बन्धित  हे  भ्र  इसमें  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  परिसीमन की  व्यवस्था  है  ।  इसके

 अनुसार  लोक-सभा  तथा  स्थानीय  राज्य  विधान  मंडलों  के  स्थानों  की  संख्या  निश्चित की  जानी

 ह्  |

 मैसुर  के  मामले  को  Ve  के  स्थान पर  कर  दिया गया  परन्तु  विधेयक

 में  तो  इसके  कारणों
 के

 बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है
 ।

 मेरा  परिसीमन  आ्रायोग  से  कुछ  सम्यक
 था

 मुझे  ज्ञात  है  कि  स्थानों
 की

 संख्या  किसी  सिद्धान्त  के  अनुसार  निश्चित  नहीं
 की

 गई  है
 ।

 केवल  यह

 देख  कर  ही  संख्या  निश्चित  कर
 दी

 गयी
 थी

 कि  इतने  स्थानों  से  राज्य  का  प्रशासन  ठीक
 ढंग

 से  चल

 है
 |

 महसूद  में  तो
 १८६५

 से  प्रतिनिधि  प्रणाली  चल  रही  है
 ।  वर्तमान  मंसूर  राज्य  में

 ३००  सदस्य  थे  ।  परन्तु अरब  तो  यह  राज्य  क्षेत्रफल  में  दुगना  हो  जायेगा
 ।  जनसंख्या भी  एक  करोड़

 से  दो  करोड़  हो  जायेगी  राज्य  का  क्षेत्रफल  ३६००
 के  बदले

 ८,०००
 वर्गमील  हो

 जायेगा
 ।  इसका  यह  प्रथ  तो  नहीं  कि  स्थानीय  विधान  मंडल  में  स्थान  कम  कर  दिये  जायें  |  इंस

 में  ।
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 सम्बन्ध में  मैसूर  विधान  मंडल  ने  एक  संशोधन we  प्रस्ताव  भी
 पारित  किया  था  जिसमें  अनुपात को

 १:८  कर  देने  की
 प्रार्थना

 की  गयी  थी  ।  मेंने
 भी

 संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  कि  2:8 का  मूल  अनुपात

 कायम  रखा  क्योंकि  ऐसा  न  करने  से  हमारे  ५२  स्थान  कम  हो  जायेंगे  काफी  कठिनाई

 होगी  ।  इसलिए  मेंने  सुझाव  दिया  था  कि  मंसुर  विधान  मंडल  के  सदस्यों की  संख्या  १८२ से  बढ़ा

 कर  २३४  कर  दी  जाय  ।

 इसके बाद  क्षेत्रीय  परिषदों
 का  yet  भ्राता है  ।

 यदि
 बम्बई  ate  गुजरात का  द्विभाषी

 राज्य बना  तो  खंड  १७  में  भ्रानुष॑गिक  संशोधन करना  होगा  ।  बहुंत ही  अ्रच्छा कदम होगा कदम  होगा

 में  इसका  स्वागत  करता  हूं
 ।

 में  इसके  स्वीकार  किये  जाने  के  लिये  ५ अपन  गुजराती  ate

 महाराष्ट्री  मित्रों  से  कपिल  करूंगा  |

 श्री  नम्बियार  श्रीमान  जी  में  प्राथना  करूंगा  कि  इस  प्रश्न  पर  चर्चा  न

 की  जायें

 श्री  केदार  श्रय्यंगार :  मुझे  भी
 दक्षिण  प्रदेश के  बनायें  जाने

 पर  कोई  आपत्ति
 नहीं है

 श्री  नम्बियार  :  यह  मामला  विवादास्पद  इसलिये  हम  सभी
 को

 इस  सम्बन्ध  में  अपनें
 विचार  व्यक्त  करने का  दिया  जाये  ।

 श्री  केशव  श्रृंगार  :  क्योंकि  मेंने  इससे  पुर्व  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  इसलिए  we

 अ्रवसर  मिलने  पर  कुछ कह  रहा हूं
 ।

 महोदय  :  बहुत  से  सदस्यों  को
 प्रवास

 नहीं  मिला  परन्तु  ग्रब हम खंड हम  खंड  २  से  १४५

 तक  पर  चर्चा  समाप्त  कर  चुके  हैं
 ।

 श्री  केशव  आयंगार
 :  में

 तो  केवल  खंड  १७  का  क्षेत्रीय  परिषदों
 के  सम्बन्ध में  उल्लेख

 कर  रहा था  |  इसलिये  में  अपनी  सीमा  से  बाहर  नहीं  हूं
 ।

 tenet  महोदय  :  माननीय  सदस्य  चाहते  हें  कि  सभी  क्षेत्रों
 की  एक  सरकार  होनी

 a  हिए  |

 श्री  केशव  श्रय्यंगार  :
 यदि  द्विभाषी  राज्य

 की
 बात

 स्वीकार
 की

 जाती
 है

 तो
 में  भी

 कह  सकता

 हूं  कि  एक  दक्षिण  प्रदेश
 बनाया  जाये

 |

 अध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  द्विभाषी  weal  बहुभाषी  राज्य  की  बात  क्यों  करते

 उन्हें  कहना  चाहिये कि  क्षेत्रीय  परिषदों
 को

 केवल  सलाह  देने  के
 ही  नहीं  प्रत्युत  प्रशासन

 सम्बन्धी  अधिकार  भी  प्राप्त  होने  चाहियें  ।

 श्री  dara  श्रृंगार  :  मेरा  विचार  यह  है  कि  मसूर  नाम  में  कोई  परिवर्तन नहीं  किया  जाना

 यद्यपि खंड  १४  में
 यह  व्यवस्था  की  गयी

 है  यदि  राज्य
 विधान

 मंडल  चाहे तो
 नाम

 में  परिवर्तन  किया  जा  सकता हैं  ।  इसलिए
 '

 यदि  नये  कर्नाटक  राज्य
 का

 नाम
 मैसूर  ही  रहे  तो  कोई

 बुराई  नहीं  है

 गृह
 मंत्रालय  में  मंत्री  (ait  :

 स्थानीय  विधान  मंडल  को  राज्य  का  नाम  परिवर्तन

 करने  का  अधिकार नहीं  है  ।

 श्री  केदार  श्रृंगार
 :

 विस्तार  कौर  सीमा  में
 भी

 परिवर्तन  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  दातार  :  जिला  waar  विभाग
 की  सीमाएं  तो

 विधान  मंडल  बदल  सकता

 राज्य की  नहीं  ।  ऐसा  तो  संविधान  में  संशोधन  करके
 ही  किया

 जा  सकता है  ।  खंड  १४  के  अनुसार

 राज्य  का  नाम  नहीं  बदला
 जा

 सकता  है
 ।

 ~

 अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  केशव  श्रृंगार  :  तो  मसूर  ही  नाम  रहना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  मामले पर  संविधान  विधेयक के  समय  विचार  किया

 जायेंगी  |

 श्री  दातार :  केवल  संसद  ही  राज्यों  के  नामों में  परिवर्तन कर  सकती

 श्री  केदार  श्रृंगार  :  में  सरकार  से  कपिल  करता  हूं  कि  वह  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार

 करके  सदस्य  संख्या  को  १८२  से  बढ़ाकर  २३४ कर  दें  I

 महोदय
 :

 कया  मंत्री  महोदय  का  कहना  हे  कि  यदि  चार  राज्यों  के  विलय  होने से

 कोई  एक  राज्य  बनता  हैं  तो  क्या  यह  जरूरी  है  कि  वह  उन्हीं  में  से  किसी  नाम  को  रखे  कौर  किसी

 aq  नाम  से  राज्य  को  न  पुकारे
 ?

 श्री  दातार
 :  जी  यदि  संविधान  )  विधेयक  ak  इस  विधेयक को  पारित

 करते  समय  किसी  नाम  को  स्वीकार किया  हो  तो  राज्य  विधान  मंडल  को  यह  अधिकार नहीं

 होगा  कि  उस  में  परिवर्तन  कर  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  खंड  १४५  का  ae  नहीं  लिया  जा  सकता  है  |

 श्री  केशव  श्रृंगार  में  सरकार से  मेरा  संशोधन  स्वीकार कर  लेने  की  प्रार्थना  करता

 हुं  ।

 fat  उ०  स०  त्रिवेदी  खंड  ४६  के  बारे  में  कुछ  कठिनाई हे  में  कह  नहीं

 सकता  कि  मेरे  संशोधन  संख्या  RX  भर  ४२६  के  बाद  सरकार ने  उस  पर  ध्यान  दिया  है  अथवा

 खंड  ve  में  कहा  गया  हैं  कि  यदि  किसी  मतदाता  के  राज्य  को  मिला  कंर  किसी  aa  राज्य

 का  पुनर्गठन  किया  जाता  हैं  तो  उसे  चुनाव  में  खड़ा  होने  का  अ्रधिकार  प्राप्त  होगा  सारणी

 में  राजस्थान  का  कहीं  नाम  नहीं  इसलिए  राजस्थान  के  सिरोंज  क्षेत्र  के  लोगों  जिसे

 प्रदेश  में  मिला  लिया  गया  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।  इसी  प्रकार  भ्रमण  सम्बद्ध  राज्यों  के  सम्बन्ध

 में  भी  इसी  प्रकार  की  कठिनाई  का  सामना करना  होगा  ।  इसलिए  मेरा  भ्रनुरोध है  कि  मेरे  संशोधन

 को  स्वीकार  करके  सारणी  में  समुचित  परिवहन
 कर  दिये  जाने  चाहिए ं|

 श्रीमान् जी, में खंड में  खंड  १८  सम्बन्धी  अपने  संशोधन की  कौर  श्रापका  ध्यान  दिलाता  हूं

 सुझाव  है  कि  नाम  निर्देशित  सदस्यों  में  संघ  मंत्री  भ्र  मुख्य  मंत्रियों के  साथ  साथ  सबसे  बड़े  विरोधी

 दल  का  भी  एक  क्षेत्रीय  परिषदों  में  सलाहकार  के  कार्य  के  लिये  लिया  जाय

 खंड  १८  के  सम्बन्ध  में  भी  मेंने  संशोधन  का  सुझाव दिया  है  ।  क्षेत्रीय  परिषदों  के  पास  कोई

 अधिकार तो  है  यह  केवल  सलाहकार का  काम  ही  करेगी  इस  लिये  क्षेत्रीय  के

 सलाहकार  को  सलाह  देने  के  लिये  कौर  सलाहकार  रखना  बेकार  है  ।  इससे  आधिक  हानि  ही

 होगी |  इसके  लिये  केवल  मुख्य  सचिव  ही  काफी हैं  ।

 खंड  १९  इस  मामले  में  चुप  है  कि  निगम  निकाय की  बैठक  ay  में  कितनी बार  बुलाई

 जानी  चाहिए  ।  यह  निश्चित  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  संशोधन  यह  है  कि  fata  निकाय

 की  बैठक  वर्ष  में  कम  से  कम  दो  बार  बुलाई जाये  ।

 खंड  २३  के  (२)  के  सम्बन्ध में  भी  मेरा  एक  संशोधन  है  वर्तमान  विधेयक  के  अनुसार

 यह  व्यवस्था  हैं  कि  क्षेत्रीय  परिषदें  श्रमिक  का  समाजिक  क्षेत्र  से  सम्बन्ध  रखने
 वाले  सामान्य

 रुचि के  मामलों  पर  विचार  करके  सिफारिश कर  सकती  है

 श्र  सामाजिक  योजना  एक  बहुत  ही  व्यापक  परिभाषा  है  ग्रोवर  इसकी  किसी  भी

 से  व्याख्या  की
 जा  सकती है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इसे

 प्रस् पा  न
 छोड़ा

 इस  प्रकार  सीमित  कर  दिया  जाये  जिससे  कि  उससे  झ्राथिक  विकास का  बोध  हो  कौर वही  हमारी

 चर्चा  का  उद्देश्य
 भी

 बने
 ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
 ।
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 खण्ड  २३(२)  के
 उपखण्ड

 के  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि
 भाषावार

 अल्प संख्या द्र ों  या  तरन्त  राज्यीय  परिवहन  सम्बन्धी  विषयों  के  साथ ही  नदी-विवादों  को  भी  इसमें

 सम्मिलित  कर  लिया  जाये  ।

 श्री  श्र०  स०  थामस
 )

 :
 उसके  लिये  एक  दूसरा  विधेयक  है  |

 श्री  उ०  qo  त्रिवेदी :
 arse  परिवहन के

 लिये  भी  तो
 एक  दूसराਂ  विधेयक है

 कुछ  व्यक्ति  जब
 विवादों

 पर  चर्चा  तो  उस  समय
 श्रन्तरोर्ज्य

 के
 प्रश्न  भी

 उठेंगे  ही  ।
 इसलिए

 इन्हें भी  जोनल  परिषदों  को  सौंप  दिया  जाये  ।  यदि  क्षेत्रीय  परिषदें

 बनाई  जाती  तो  ये  श्रन्तरज्यीय  विवाद  भी  उनको  सौंपे  जाने  चाहिये
 ।

 fait  मेरे  संशोधन  संख्या  १५६
 ग्रोवर

 @¥c  मद्रास
 का  नाम  बदल  कर

 तामिलनाड  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  है  ।  इस  विधेयक  के  प्रेरित  होने  के  बाद  मद्रास  राज्य  में  केवल

 तामील  भाषी  क्षेत्र  ही  रह  जायेंगे  ।  तामिल
 साहित्य  में  कही

 भी
 मद्रास  नाम  प्रयुक्त  नहीं  हुआ  है  ।

 यह  नामकरण  भ्रंग्रेजों  का  किया  हुमा है  ।
 श्राज  भी  मलयाली उसे  तेलगु

 और  तामील  लोग  चेन्नाई  कहते  सब  तामील  लोग  चाहते  हैं
 vee  इसक

 नाम

 तामिलनाडु कर  दिया  जाये  ।  मद्रास  विधान  मण्डल  में  इस  प्रदान कें  उठाये  जाने पर  कांग्रेस  दल

 ने  शायद  पुरानी  प्रतिष्ठा  के  ही  विचार  से  इसका
 समर्थन

 नहीं  किया  था
 ।  नया  राज्य  तो

 ऐतिहासिक  रूप  में  तामिलनाड ही  होगा  ।

 मद्रास  दहर  में  भी  उसे  मद्रास  नहीं  कहा  जाता  सभी  जगह  तामील  लोग  उसे  चेन्नाई

 कहत ह  |

 चूंकि  क्षेत्रीय  परिषदें
 प्रश्न  बहुमत  द्वारा  किसी  बात  का  निर्णय  करने  की  स्थिति  में  नहीं

 इसलिये वे किसी वे  किसी  क्षेत्र  विशेष  के  कई
 राज्यों

 से
 सम्बन्धित  मामलों  में

 अपना  कत्तव्य  पूरा  नहीं

 कर  सकेंगी  ।  उनके  द्वारा  किये  गये  निर्णयों  को  विशेषकर  सीमा  विवादों  सम्बन्धी  निर्णयों

 को  मानने  के  लिये  राज्य  बाध्य  भी  नहीं  होंगे  ।  इसलिये  क्षेत्रीय  परिषदें  सीमा-विवादों  का

 निर्णयन नहीं  कर  सकेंगी  ।  फिर  क्षेत्रीय  परिषदों  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्ति  भी  तो  वही  होंगे  जो

 उन  सीमा-विवादों से  प्रभावित  होंगे  ।  इसलिये  उससे  कटु  भावनाओं  के  कौर  भी  अधिक  बढने

 की  सम्भावना है  ।

 क्षेत्रीय  परिषदें  भाषा वार  के  प्रदान को  भी  संतोषप्रद रूप  से  हल  नहीं  कर

 सकती  क्योंकि
 बहुसंख्यक समुदाय  के  पास  ही  बहुमत

 होगा
 कौर  संभव  हैं  कि  वह  अल्पसंख्यकों

 की  भावनाओं  से  सहमत
 न

 हो
 |  मुझे  भय  तो  यह  है  कि  सरकार इन  क्षेत्रीय  परिषदों  की  स्थापना

 इसीलिये  कर  रही  हे  ताकि
 वह  इनके  द्वारा  बड़े-बड़े  हरि भाषीय  राज्यों  श्र  प्रदेशों  के  निर्माण  के

 पक्ष में  जनमत बना  यदि  सरकार  का  उद्देश्य  यही  है  ,  तो  में  सरकार  को चेतावनी  देना  चाहता

 हूं  कि  इन  क्षेत्रीय  परिषदों  को  द्विभाषी  राज्यों  या  प्रदेशों  के  निर्माण  के  मसलों  पर  विचार  नहीं

 करने  दिया  जायेगा  |  हम  इस  प्रकार  कुछ  राज्यों  के  बलात्  निर्माण  का  विरोध  करते  हें  |

 दक्षिण  भारत  के  लोग  दक्षिण  प्रदेश  के  निर्माण का  पन्त  तक  विरोध  करेंगे  ।
 हम

 तो
 वहां

 भाषावार  राज्यों
 की

 स्थापना  चाहते
 केरल

 की
 जनता  दक्षिण  प्रदेश  के  पक्ष  में  नहीं

 वह  इसका  विरोध  करेगी
 |

 सरकार  को  इन  प्रयासों  को
 यहीं  समाप्त  कर  देना  चाहिये

 |
 उसे  बम्बई  ate  बिहार

 बंगाल के  मामले  से  सबक  लेना  चाहिय े।

 श्री  म०  शि०
 गुरु पाद स्वामी  (  मैसूर

 की  योजना  से  मेल  नहीं  खाती
 |

 चह  sarah

 ही  नहीं  है  वरन्  विंमान  विधेयक  से  सम्बद्ध

 क्षेत्रीय  परिषदों  की स्थापना  राज्यों  के  पुनर्गठन

 भी
 विधेयक  का  भाग  तीन  है

 अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  म०  fro  गुरु पाद स्वामी

 क्षेत्रीय  परिषदों  के  कार्यकरण से  देश  की  एकता  ges  नहीं  होगी  ।  जो  यह  क्षेत्रीय  परिषद

 दो  या  तीन  मुख्य  समस्याओं पर  विचार  करेंगी
 ।

 उनमें  से  पहली  समस्या  arias  ate  सामाजिक

 योजना  के  क्षेत्र  की  हैं
 ।

 योजना  आयोग  उसे  समूचे  राष्ट्र  के  लियें  एक  संतोषप्रद  ढंग  से  हल  कर  ही
 रहा  वह  स्वयं  इस  समस्या के  सभी

 पक्षों
 पर  विचार कर  लेगा  ।  इस  कार्य  के  क्षेत्रीय  परिषदों

 द्वारा  कराये  जानें  की  आवश्यकता  नहीं है  ।  इसके  सीमा-विवादों  का  भी  क्षेत्रीय  निबटारा

 परिषदें  ठीक  तरह  से  नहीं  कर  क्योंकि  उनमें  भाग  लेने  वाले  सदस्य  स्वयं  उन  विवादों में

 ग्रस्त  होंगे  ।  सीमा-विवादों को  तो  सीमा-श्रायोगों  या
 जनमत  संग्रह  द्वारा ही  निबटाया जा  सकता

 e  |

 क्षेत्रीय  परिषदों  के  तीसरा  कार्य  होगा  भाषावार  अल्पसंख्यकों  ate  विभिन्न  राज्यों

 के  समान  हितों  की  समस्या
 पर

 चर्चा  करना
 ।  उसके  लिये

 भ्र भी
 भी

 अन्य
 अभिकरण  मौजूद  हैं

 ।

 जहां तक  भाषावार  अल्पसंख्यकों का  प्रदान  है  ।  यह  केन्द्र का  दायित्व ale  इसे भी  क्षेत्रीय

 परिषदों को  नहीं  सौंपा जाना  चाहिये  ।

 अन्तिम  समस्या  होगी  पुनर्गठन  से  उत्पन्न होने  वाले  विषयों  को  निपटाने  की  ।  उन  सबको

 तो  हमें  ay  ate  यहीं तय  कर  लेना  अन्यथा  उनसे  जनता  में  कटुता  की  भावना  के  बढ़ते

 जाने
 की

 है  ।
 इनको

 बाद  के  लिये  छोड़ना  देश  के  हित
 में

 नहीं  होगा
 ।  कार्य  के  लिये भी

 क्षेत्रीय  परिषदों  की  नहीं हैं  ।  मेरा  विचार हैं  कि  ये  क्षेत्रीय  परिषद  a-

 आवश्यक  कौर  यदि  इनकी  स्थापना  करनी  ही  ह  तो  उन्हें  अधिक सरल  ढंग  से  गठित  किया  जाना

 चाहिये  ।  पांच  क्षेत्रों  के  स्थान  तीन  क्षेत्र  रखे  जाने  पश्चिमी कौर  दक्षिणी  ।

 चूंकि  क्षेत्रीय  परिषदों
 के

 सामने
 बड़े  ही  सीमित  विषय  इसलिये  उनके  क्षेत्र को  बढ़ाया  जा

 सकता
 भौगोलिक  दृष्टि  से

 भी
 वे  एक  इकाई  होंगे

 ,
 कौर  इससे

 योजना  बनाने  में  आसानी

 होगी  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  मेरा  sated  संख्या
 ८८  स्वीकार कर  लिया  जाये  ।

 क्षेत्रीय  परिषदों के  ढांचे  के  सम्बन्ध  में  कुछ  उपबन्ध  हैं
 ।

 एक  यह  हैं  कि  उनके  लिये  एक

 परामर्शदाता  समिति  होनी  चाहिये  ।  यह  अ्रनावइ्यक  वे  स्वयं  परामद्षंदाता  निकाय

 खण्ड  १८  के  उपखण्ड  (४)  हटा  देना  चाहिये  ।  उसमें  केवल  मुख्य  मंत्री  को  ही  रखा  जाना  चाहिये

 दो  अन्य  मंत्रियों  को  नहीं  ।  भाग  ग  में  के  राज्य  का  केवल  एक  सदस्य  रहना  चाहिये  ।  इससे  क्षेत्रीय

 परिषदों  का  गठन  भ्रमित  सरल  हो  जायेगा  कौर  प्रशासनिक  व्यय  भी  कम  हो  जायेगा  ।

 विधान  परिषदें  लोकतंत्रात्मक  समाज  के  साथ  मेल  नहीं  खाती हैं  ।  विधेयक में

 मैसुर  te  पंजाब  राज्यों  में  विधान  परिषदें  स्थापित  करने
 की  बात

 कही  गई  लिक

 राज्यों में  स्त  के  बाद
 विधान-परिषदें

 नहीं  रहेंगी
 |

 इन  चार
 राज्यों

 में
 ही  उन्हें  क्यों

 रखा  गया
 उनसे  क्या  कार्य  सध  सकेगा  ?  एकरूपता  के  विचार  से  भी  हमें  विधान  परिषदों  को  हटा

 देना  चाहिये
 ।  इनका  मुख्य  उद्देश्य

 तो
 विधान  सभाओं  से  ही  पुरा  हो  जाता  है  ।  विधान  परिषदें

 तो  शीघ्रता में  किये  गये  निर्णयों  को  रोकने के  लिये  ही  रखी  गई  लेकिन  जब तो  ऐसे  निर्णय

 बहुत  ही  कम  किये  जाते  विधान  सभाओं  में  ही  हम  खंडवार  चर्चा  कर  sae  पूरी  तौर

 से  विचार  विमश
 कर

 सकते  विधान  परिषदें  ag  अनुपयोगी  ate  खर्चीली  बन  गई
 हैं  t

 इसके  भ्र ति रिक्त
 ,  तरब  से  at  ये  विधान  परिषदें  घटित  से  विधान  बनाने  में  एक  बन

 जायेंगी  ।

 मेंने
 परिसीमन

 के
 सम्बन्ध

 संशोधन  संख्या  १७६,  १७७,  १७८,  १८१  १८२  प्रस्तुत

 farsi  उनका  उद्देश्य  यही  है  कि  परिसीमन  आयोग  को  यथा  सम्भव  वर्तमान  संसदीय  कौर

 सभाई  निर्वाचन-क्षेत्रों  में
 बदल  नहीं  करनी  चाहिये

 ।
 पता  लगा  है  कि  कुछ

 निर्वाचन

 पदा शिकारियों  ने  परिसीमन  के  लिये  प्रस्ताव  भेजें  जिनमे  उन्होंने  बड़े-बड़े  परिवर्तनों

 सुझाव  दिया  यह  भी  सुनने  में
 भाया  है  कि  राज्यो ंके  सम्बन्धित

 मंत्रियों  के  ara  के  अनुसार
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 ही  उदय  प्रस्तावों  के
 प्रारूप

 तैयार  किये  जा  रहे
 विधि

 के  सरकार  परिसीमन सम्बन्धी
 कार्य में  भाग  भी  नहीं  ले  सकती हैं  ।  परिसीमन ara  को  उन  प्रस्तावों  पर  बिल्कुल  भी  विचार

 नहीं  करना  चाहिये  ।  इस  विषय  में  परिसीमन  अधिनियम  के  सभी  सिद्धान्तों  का  पालन

 जाना  चाहिये  कौर  जब  तक  कि  कोई  नयी  व्यवस्था  नितान्त  रूप  से  श्रावश्यक  न  हो  तब  तक  उसकी

 उपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  परिसीमन  आयोग  में  पांच  सह-सदस्यों  के  स्थान  सात  सह-सदस्य  रखें

 जाने  चाहिये  ।  पिछलें  परिसीमन  के  समय  यही  संख्या  निर्धारित  की  गई  थी  ।

 पिछली  बार  सह-सदस्यों ने  बडी  शिकायतें  की  थीं  कि  उनके  विचारों  पर  ध्यान  नहीं  दिया
 जाता

 था  |  इससे  उनमें  कटु  भावनायें  पैदा हो  गई  थीं  ।  इसलिये मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  सभी
 सदस्य  परिसीमन  सम्बन्धी  किसी  मसले  पर  सर्वसम्मत  तो  उसे  मानना  आयोग  के  लिये  afar

 होना  चाहिये  |  यदि  उनमें  मतैक्य  न  तो
 म्रायोग  अपने  स्वयं  विवेक  का  प्रयोग कर  सकता  हैं

 मेरे  संशोधन  संख्या  १८२  में  यही  कहा  गया  है  ।

 सह-सदस्यों  के  नियुक्त  करने  का
 प्राधिकार  अध्यक्ष को  होना  चाहिये  ।  विधेयक के  अनुसार

 तो  सरकार  उनकी  नियुक्ति  करेगी
 ।  भ्रध्यक्ष

 ही  wafers  तटस्थता  ak  न्यायपूर्ण  भावना से  कार्य

 कर  सकता है  ।  यह  कार्य  लोक-सभा  कौर  राज्यों की  विधान  सभाओं  के  श्रध्यक्ष को को
 ही  सौंपा

 जाना  चाहिये  ।

 यथासम्भव  सभी  पुराने  सह-सदस्यों  को  ही  दुबारा  नियुक्त  कर  देना  यदि  उन्होंने

 तक  झपने  दल  न  बदल  दिये  हों  तो  ।

 परिसीमन  ara  शझ्धिनियम  की  प्रक्रिया  का  पुरी  तौर  पर  पालन  किया  जाना

 चाहिये  |  विधेयक
 में

 संक्षिप्त  प्रक्रिया  की
 बात  कही  गई  उससे  जनता  में  संतोष बढ़ेगा

 ।  प्रारूप

 प्रस्तावों  पर  सार्वजनिक  रूप  से  चर्चा  की  जानी  चाहिये  we  सह-सदस्यों  के  मत  के  अतिरिक्त  जनता

 की  राय  पर  भी  विचार
 किया  जाना  चाहिये  |  इससे  कटता  नहीं  बढ़  पायेगी

 ।
 मुझे  oa है  कि q

 मेरे  संशोधन  स्वीकार कर  लिये  जायेंगे

 tat  arta  चन्द  :  मेरा  संशोधन  संख्या  ५०२  हिमाचल
 दिल्ली  | और  मनीपुर से  राज्य  सभा  के

 लिये
 चुने  जाने  वालें  प्रतिनिधियों  के  सम्बन्ध में  है  ।

 संयुक्त  समिति  का  विचार  था  कि  क्योंकि  संसद  ही  भाग  ग  में  के  राज्यों  में  od  वाले  क्षेत्रों

 के  लिये  विधान  मण्डल  का  कार्य  करेगी  इसलिये  दस  लाख  जनसंख्या पर  उन्हें  एक  से  अधिक

 प्रतिनिधि  भेजने  का  अधिकार मिलना  चाहिये  ।  विधेयक  में  भाग  | क  में  के  विधान  मण्डलों  के

 हटाये  जाने  की  व्यवस्था है  ।  लेकिन  उसके  खण्ड  २७  में  बम्बई के  अतिरिक्त  भाग  ग  में  के

 अन्य  राज्यों  में  राज्य  सभा  के  लिये  होने  वाले  चुनावों  की  कोई  तिथि  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  खण्ड  में  बम्बई  के  साथ  ही  साथ  हिमाचल  प्रदेश  दिल्ली  ak  मनी  पुर
 को  भी

 जोड़  दिया  जाना  चाहिये  ।  राज्य  सभा में  मनीपुर  ate  त्रिपुरा  का  प्रतिनिधित्व करने  वाला
 वर्तमान  प्रतिनिधि  त्रिपुरा  का  इसलिये  श्रब  इस  बार  मनीपुर  का  प्रतिनिधि  श्राना  चाहिये  ।

 इन  राज्यों  के  विधान  मण्डलों  के  समाप्त  कर  दिये  जाने  के  यह  आवश्यक हो  गया  हैं
 कि  राज्य सभा  में  इनके  प्रतिनिधि  atte  ही  पहुंच  जायें  ।  जन  प्रतिनिधि  १९४५०

 में  निर्वाचन  गण  के  स्थापित  किये  जाने  की  व्यवस्था  इसलिये  इसमें  कोई  कठिनाई नहीं  होनी

 चाहिये  ।  मनीपुर में  तो  एक  निर्वाचन-गण है  ही  ।  कठिनाई  केवल
 दिल्ली

 प्रौर  हिमाचल प्रदेश
 के  सम्बन्ध

 में  पड़  सकती है  ।  पिछली  बार  मेंने कहा  था
 कि

 इन  भाग  में  के
 राज्यों

 की
 aa

 राज्य-सभा
 के  लिये

 निर्वाचक
 गणों  द्वारा  चुनाव  किये  जानें  चाहियें  यह  अप्रत्यक्ष चुनाव  से  उत्तम

 मूल  sit  में
 ।
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 आनन्द

 और  अ्रघधिक  लोकतंत्रात्मक  प्रक्रिया  होगी  ।  उसके  हमें  जन  प्रतिनिधि  REXo

 में  केवल  दिल्ली  कौर  हिमाचल  प्रदेश  के  नाम  भर  जोड़ने  पड़ा  कौर  इतने  निर्वाचकगणों

 की स्थापना  शीघ्र  ही  राज्य सभा  के  इन
 रिक्त

 स्थानों  की  पूर्ति  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  Fo  ल०  मोरे  :  व  सतारा--रक्षित--भ्रनुसुचित  में  क्षेत्रों

 शर  क्षत्रीय  परिषदों  की  योजना  का  स्वागत  करता  हूं  ।  इससे  परस्पर  राज्यों  के  मध्य
 प्रौर

 राज्यों तथा  केन्द्र  के  मध्य  अ्रच्छे  स्वस्थ  सम्बन्ध  स्थापित  होंगे  ।

 खण्ड  १७  के  उपखण्ड  में
 पश्चिमी

 क्षेत्र  की  व्यवस्था  जिसमें  गुजरात

 बम्बई का  भाग  में  का  राज्य  लोक-सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  इच्छा  को  देखते

 हमें  wren  करनी  चाहिये  कि  गुजरात
 a  बम्बई  भाग  में  के  राज्य

 मिला  कर  एक  ही  राज्य  निर्मित  किया  जायेगा
 ।

 यह  संशोधन  वर्तमान

 सौराष्ट्र  aria को  मिला  कर  एक ट्रिनिटी राज्य  बनाये  जाने  के  सम्बन्ध में  है  ।

 अव्यक्त  महोदय  :  हम  प्रभी उस उस  संशोधन को  नहीं  ले  रहे  हैं

 श्री  आनंद  चंद  :  उसका  उल्लेख  किया गया  है  ।  तब  पश्चिमी  जोन  में  एक  ही  राज्य  होगा

 यह  बहुत  भ्रच्छा  होगा  ।  मेरा  विचार हैं  कि  अधिक  राज्य  नहीं  रखे  जाने  उन्हें  विलीन  करके

 बड़े बड़े  जोन  बना  दियें जाने  चाहियें  उससे  एकीय  प्रकार  की  सरक।र  की  स्थापना  की  जा  सकेगी  ।

 श्री  वि०  घ०  देशपांडे  (TAT)  घारा  १७  ७  संशोधन  संख्या  २२९,  २३०,  २३१

 अर  २३२  सदन के  सामने  प्रस्तुत  करता  हुं  ।  जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  ही  इस  धारा  के  अनुसार

 देश  का  विभाजन  चार  विभागों  q——aIe  जोन्स  में  किया  गया  हैं  ।  मेरे  विचार
 में

 ये  जोन्स  अत्यन्त  भौगोलिक  श्रमिक  दृष्टि  से  भी  बिल्कुल  गलत  हम  देखते

 हूँ  कि  उत्तर  विभाग  ec A—aled  जोन  में--उत्तर  प्रदेश  का  कहीं  नाम  नहीं  है  ।  उत्तर  प्रदेश  को

 dea  जोन में  रखा  गया  मेरा  मत  यह  ह  कि  नादने  जोन  में  उत्तर  प्रदेश  अवश्य  होना  चाहिए  |

 अगर  हम  हिन्दुस्तान  का  चित्र  आंखों  के  सामने  तो  हम  अनुभव  करेंगे  कि  जम्मू तथा

 हिमाचल  दिल्ली  कौर  उत्तर  प्रदेश  एक  ऐसा  विभाग  बनाते  जो  कि  भौगोलिक

 से  बिल्कुल  कम्पैक्ट  विभाग है
 |

 मेरा  दूसरा  संशोधन  यह  है
 कि

 सैंट्रल  जोन  में  राजस्थान  मध्य  प्रदेश  होने  चाहिएं
 |

 मध्य  भारत  के  रहने  वाले  लोग  जानते  हैं  कि  मध्य  भारत  कौर  राजस्थान  करीब  करीब
 एक  ही

 विभाग  हे अंग  हैऔर  चूंकि  मध्य  भारत  को  मध्य  प्रदेश  में  सम्मिलित  किया  गया  इसलिये

 मध्य  प्रदेश  कौर  राजस्थान एक  जोन  मं  हान  चाहियें  ।  इस  के  अतिरिक्त  हमारे  मुन्नी  साहब ने
 जिस  महागुजरात  का  स्वप्न  रखने  ग्रन्थों  में  चित्रित  किया  उसमें  राजस्थान  का  भी  समावेश  किया

 इसलिए  में  समझता  हूं  कि  भौगोलिक  दृष्टि  पेट्रोल  ग्रामीण  विकास  की दृष्टि  से  यह  उचित

 है  कि  राजस्थान  भर  मध्य  प्रदेश  को  मध्य  विभाग  ~S ba} q—a¢  जोन  में--रखा

 जाय  ।

 मेरा  तीसरा  संशोधन  यह  हैं  कि  वैस्ट नें  जोन  में  महाराष्ट्र के  साथ  शार  रखा

 जाना  चाहिये
 ।

 नगर  हम  हिन्दुस्तान के  मानचित्र  को  तो  हमको  ज्ञात  होगा  कि  are  श्र

 महाराष्ट्र पूर्वी  समुद्र  से  पश्चिमी  समुद्र तक  चलें  जाते  हैं  ।  प्राचीन  काल  में  हमारे  राजा  महाराजा

 अपने  आपको  ्रान्घ्वमत्य  कहते थे  ।  उस
 विभाग  का  नाम  श्रान्घ्र-महाराष्ट्र  रखा  जाय |

 उन

 दोनों  में  कृष्णा  कौर
 गोदावरी

 नदियां  मेरे  बिचार  में  afer  विकास  कौर  उन  नदियों

 की  स्थिति  की  दृष्टि  से  यह  एक  बहुत  अच्छा  विभाग  बन  जायेंगा  ।

 इस  अवस्था  में  दक्षिण  विभाग
 ह  में  केरल  श्र  मद्रास

 यें  तीन
 प्रदेश  झा  जायेंगे

 ।
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 जेसा  कि  मेंने प्रभी  कहा  उत्तर  विभाग  गें  उत्तर  प्रदेश  को  रख  देना
 चाहिए  राजस्थान

 को  मध्य  विभाग  में  डाल  देना  चाहिए  |  wax  हम  मानचित्र  को  तो  हमको  ज्ञात  होगा कि

 पंजाब  से  लेकर  राजस्थान  तक  एक  बहुत  लंबा  प्रदेश  बन  जाता  है
 ।

 इसको  एक  विभाग  कहना  मुश्किल

 हो  जायगा  रोक  वह  भूगोल  के  विरुद्ध  होगा  ।  में  करूंगा  कि  यदि  मेरे  संशोधनों  के
 अनसार भ्छ्

 लोन  का  ferertor  fear  तो  देश  का  जोन्स  में  विभाजन  अधिक  श्र  लाभदायक

 होगा ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  कौर  इस् टन  जोन  ?

 श्री  वि०  घ०  दं दापा ंड  :  वह  जसा  ही  रहे  ।  वह  बहुत  भ्रच्छा  हैं  उनमें  प्रेम  भी

 हे  ।  उनके  एक  होनें  की  चर्चा  भी  चल  रही  है  ।  इसलिये  यह  विभाग ऐसे  ही  रखा  जाय

 लेजिस्लेटिव  कौंसिल  के  बारे में  मेरा  विचार  यह  हैं  कि  जेसे  पहले  बिल

 में  महाराष्ट्र के  लिये  लेजिस्लेटिव  कौंसिल  नहीं  रखी  गई  aa  ही  श्री  भी  उसको  लेजिस्लेटिव

 कौंसिल  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  इसके  कारण  हैं--पहला कारण  यह  हैं  कि  में  किसी  भी प्रदेश

 में अपर  चेम्बर  रखने  के  खिलाफ हं  |  वह  कोई  रिफाइनिंग बाडी  नहीं  रही  है  ।  इस  का  तो  एक

 ही  wa  ate  afar हैं  कौर  वह  यह  कि  जो  हारता  उस  को  पैकेज  देने  के  लिए  वहां  भेज  दिया

 जाता  मेरा  कहना  तो  यह  है  कि  महाराष्ट्र  को  लेजिस्लेटिव  कौंसिल  नहीं  मिलनी  चाहियें श्र

 जो  वे  भी  खत्म  होनी  चाहिये  ।  जो  डिमांड  मध्य  प्रदेश  के  लिये  लेजिस्लेटिव  कौंसिल  के  विषय

 में  की  जा  रही  में  उसका  विरोध  करता  हूं  ।  बम्बई  की  एसेम्बली
 में  एकमत  से  प्रस्ताव  पास  किया

 गया  था  कि  हमको  लेजिस्लेटिव  कौंसिल  न  दी  जाय  भ्र ौर  इस  विषय  में  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 गया  वह  वापिस  लें  लिया  गया  था  ।  इन  परिस्थितियों  में  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  यह  नया
 ब्रेन-वेव  परिवर्तन  )  गया  ।

 श्री  गो०  वा०  अराज  उनकी  डिमांड है

 श्री  बि०  घ०  देशपांडे  :  यह  गलती हैं  ।  लोग  गलतियां  करते  हें  प्रौढ़  हम  सब  मेम्बरों को

 मिल  जो  कि
 देव

 की  इस  बाडी
 प्रभुत्व  के  अंग  जिस  पर

 देश
 के

 कल्याण  के  लिये  असंख्य  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  की  जिम्मेदारी  उन  गलतियों  को  सुधारना

 चाहिए ।

 मध्य  प्रदेश  में  भी  लेजिस्लेटिव  कौंसिल  रखने  का  जो  संशोधन श्री  राधे  लाल  व्यास  ने  रखा

 मे उसका  विरोध  करता  हुं--इसलिये  नहीं  कि  मध्य  प्रदेश  में  न  बल्कि  इसलिए  कि  किसी

 भी  प्रदेश  में  न  हो  ।  इस  दृष्ट
 से

 तो

 उनका  कहना  ठीक
 हो

 सकता
 है  कि

 चूंकि  सब  जगह  खैरात
 लेकिन  सच बंट  रही  इसलिये  हमको  भी  कुछ  दिया  जाय--हमको  कुछ  क्यों  नहीं  दिया

 पूछिये  तो  उचित  यही  है  कि
 न

 उत्तर  प्रदेश  में  कौर न  किसी  पौर  प्रदेश  में  ही  लेजिस्लेटिव  कौंसिल

 होनी  महाराष्ट्र के  लिये
 भी

 नहीं  होनी  चाहिये  ak  मध्य  प्रदेश  के  लिये  भी  नहीं  होनी

 श्री  कामत  इससे  पहले  कि  में  args  ध्यान  खंड  ३१,  ३२,  ३३  कौर  ४२

 की  ait  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  खंड  २  से  १४५  पर  मतदान को  रोक  दिये  जाने  के

 कारण हम  खंड  १७  कौर  २५  पर  भ्रमों  विचार  व्यक्त  नहीं  कर  सक  रहे  हैं  ।

 बड़े  दु:ख  की  बात  है  कि  सरकार  महाराष्ट्र  शरर  बम्बई  राज्यों  के  बारे  में  प्रभी  तक

 कोई  निचय नहीं  कर  सकी  इससे  जनता यह  समझने  लगी  है  कि  सरकार  में  दढ़  निश्चय  करने  की

 क्षमता  नहीं  है  ।

 बड़े  oes  की  बात  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  जिस  मामले  पर  इतनी  दत्ता  से  अपनी  सम्मति  प्रकट

 की  थी
 उस  पर  पुनः

 विचार  किया  जा  र  ह्

 सजी
 मूल  भ  चत  |
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 [sty  कामत  |

 खंड  ३१  ग्रोवर  प्रदेश  विधान  सभा  के  निर्वाचन के  वारे  में  हे  ।  यदि  इस  विषय  में  संविधान

 के  वर्तमान  उपबन्धों  का  ही  पालन  किया  जाये  ate  आन्ध्र  प्रदेश  विधान  सभा  की
 कालावधि  को

 न  बढ़ाते  हुए  ग्रहण  वर्ष

 '

 नोक-सभा  के  सामान्य  निर्वाचनों  के  साथ  साथ  इसमें भी  निर्वाचन  कराये

 जायें  तो  किक  कट  होगा  ।  क्योंकि  संविधान  में  भ्रनुच्छंद  १७२  माह  उपबन्ध  है  कि  प्रत्येक

 विधान सभा  की  कालावधि  पांच  वर्ष  होगी  इससे  अधिक  नहीं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  माननीय  मित्र

 |
 ने  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  में  उसका  समान  करता

 यदि  राष्ट्रपति  ने  अ्रपनी  उद्घोषणा  द्वारा  त्रावणकोर  कोचीन  विधान  सभा  का  विघटन  न

 किया  होता  तो  इस  अधिनियम  के  लागू  होने  पर  त्रावणकोर-कोचीन  विधान  सभा  के  सदस्य  मद्रास
 दिर  समा  से  zu mY Tea  के  सदस्यों  से  मिलकर  केवल  राज्य  विधान  सभा  का  निर्माण कर  सकते

 थे  ।  परन्तु  अरब  ऐसा  करना  सम्भव नहीं  jt  फिर  भी  में  इस  सम्बन्ध  में  श्री  व्०  प०  नायर के

 विलोचन  Gear  ver  का  चार  उसक  दलालों  का
 समान

 करता  हं  ।  संविधान  के  vasa  के

 अंतगर्त  संसद  को  मद्रास  में  मिलाये  जाने  वाले  चालकों  को  छोड  कर  पूरानी  त्रावणकोर  कोचीन

 विधान  सभा के  सदस्य  गर  मद्रास  विधान  सभा  में  जिला  मालाबार के  सदस्यों  को  नये  केरल

 र  य  को  विधान  सभा  के  सदस्य  बने  रहने  देने  का  उपबन्ध करने  की  सामना क्षमता  प्राप्त  हू  ।

 as
 ४२  भ्र तु सुचित  जातियों  ae  ग्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  निर्वाचन  क्षेत्रों

 के
 परिसीमन

 के  बारे
 में

 लोक-सभा  में  एक  अनुसूचित  श्रादिम  जाति  और  भ्रनुसूचित  जाति  area  विधेयक

 स्थापित
 किया  गया  था  ।

 न
 जाने

 उस
 पर  कब  विचार  किया  जायेगा  ।

 में  अनुभव करता  हूं
 कि  जब

 तक
 कि  ag  विधेयक  पारित

 न
 हो  जाये  तब  तक

 खंड  ४२  को  लागू  नहीं  किया  जा  सकेगां  1

 माननीय  मंत्री  इस  बात  को  स्पष्ट  करने  की  करे ं|

 स्थित  में  मेँ  श्री  म०  शि०  गुरु पाद स्वामी  द्वारा
 प्रस्तुत

 किये  गये  परिसीमन  कौर  प्रत्येक
 राज्य

 ।  गत  संसद  में  परिसीमन  समितियों में में  सह
 सम्बन्धी  संशोधन  का  सेन  करता  हूं

 नाम  निर्देशन  करने की  शाक्ति  अध्यक्ष  को प्रदान की  गई  थी  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राता  कि
 इस

 व्यवस्था  को  क्यों  बदला  गया  हमें  ऐसे  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  की  बजाये  श्राप  पर  अधिक

 विश्वास हूँ  |  में
 चाहता  हूं  कि

 इस
 खंड  में  संबोधन  करके  यह  जाती  आपको  ही  दी  जाये  ताकि  संसद्

 के  सभी  दलों  के  ofatater  लिये
 जायें

 शर  अप
 तो

 विरोधी  पक्ष  को  उसकी  संख्या  के  अनुपात  से

 अधिक  प्रतिनिधित्व  देने  के  पक्ष  में  मुझे  तराशा हे  कि  परिसीमन  आयोग में  विरोधी  दल  के  सदस्यों

 को  पर्याप्त  संख्या  में  रखा  जायेगा  ।

 श्री  म०  दि०  गुरु पाद स्वामी ने  सदस्यों  के  एक  दल  को  छोड़  कर  दूसरे  दल
 में

 सम्मिलित

 हो  जाने  के  बारे  में
 कहा

 ।  यहां  मध्य  प्रदेश  से  प्रजा-सोशलिस्ट  पार्टी  के  तीन  सदस्य  थे  ।  जिनमे ंसे

 श्री  मगनलाल  बागड़ी ने  त्यागपत्र  दे  दिया  कौर  शायद  कांग्रेंस  में  चले  श्री  walls मेहता  महाराष्ट्र

 प्रतिनिधि  होंगे  कौर  में  मध्य  प्रदेश  का  ।

 न
 जाने  क्यों

 मंत्री  महोदय  वाद-विवाद  को  सुन  नहीं  रहे  हूं  यह  तो  सभा

 है  ।

 श्री  दातार  :  म॑  सुन  रहा  हूं  ।

 rat  कामत
 :  क्या

 बता  सकते हें  कि  में  किस  मामले  पर  बोल  रहा  था
 ?  सभी

 सदस्यों को
 संसद  का  बरादर  करना  चाहिये  र  माननीय  मंत्री  को  चाहिये  कि  वहू  वाद-विवाद  पर  ध्यान  दें  ।

 महोदय
 :  झ्रावेश  मैंने  की  कोई  अवस्यकता नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय  उपस्थित

 हैं  कौर  वहू  सारी  बात  सुन  रहे  हैं
 ।

 गह  आता  रहीं  हू  ह  बहाए  दात  मी  नोट  करे
 क्योंकि  कई

 मल  अ्रंग्रेजी  में  ।
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 बातें  अधिक  महत्व  की  नहीं  होती  हैं  are  कई  एक  ऐसी  होती  हैं  जो  कि  पहले  किसी  सदस्य  द्वारा

 कही  जा  चुकी  होती  हैं  ।  वर्तमान  स्थिति  में  मंत्री  महोदय  के  खिलाफ  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता

 वह  श्री  कामत  का  भाषण  बड़ी  सावधानी  से  सुन  रहे  हैं  ।

 श्री  कामत
 :

 खंड
 ४८

 के  उपखंड  (३)  में  यह  कहा  गया  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य
 सरकार  द्वारा  इस  आदेश  को  प्राप्त  किये  जाने  के  तुरन्त  पश्चात  इसे  यथास्थिति  लोक-सभा  श्रथवां

 राज्य  विधान  सभा  के  समक्ष  रखा  जायेगा  ।  इस  धारा  में  यह  उपबन्ध  भी  होना  चाहिये  कि  सरकार

 द्वारा  सभा  के  समक्ष  रखे  गये  area  में  एक  निश्चित  समय  सीमा  के  दर  रूपभेद  किया जा  सकेगा

 जेसा  कि  हर  एक  विधेयक  में  किया  जाता  है  ।

 tua  महोदय :  खंड  १६  से  ४९  तक  का  उत्तर  कल  दिया  झर  wa  लोक-सभा

 खंड  ५०  से  ७०  तक  पर  विचार  करेगी  |  इनके  लिये  २०  घंटे  का  समय  ग्रावंटित  किया  गया  है  |

 जो
 सदस्य

 उन
 खं  डॉ  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहते  हों  वे  कृपा  करके  १५  मिनट में  प्रश्न

 संशोधन  सचिव  को  दे  दें  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :  खंड  Vea,  ४€ग  ४£घ  पर  कब  विचार  किया
 x  ( जायेगा ?  मेने  इनके  संशोधनों  की  एवं  सूचना  दे  रखी  है  कौर  में  इन्हें  प्रस्तुत  करना  चाहता  g

 श्रिया  महोदय  :  जब  भी  कभी  माननीय  सदस्य  वर्तमान  खंडों  में  कोई  afs  करने  के

 लिये  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहते  हों
 तो

 उन्हें  चाहिये
 कि

 wast  खंड  समूह  पर  चर्चा  प्रारम्भ  होने
 से  पुर्व  वह  उनके  सम्बन्ध  में  बता दें  ।  भविष्य  के  लिये  यह  नियम  होगा  ।  हम  खंड  Yo  से  ७०  पर
 चर्चा  ae  करने  वाले  हें  यदि  इस  खंड  समूह  में  किसी  नवीन  खंड  के  बढ़ाये  जाने  के  बारे  में  संशोधन

 दिया  गया  हैं  तो  उस  पर  प्रभी  चर्चा  की  जायें  ।  उन  सबको  एक  साथ  लिया  जायेगा  ।

 पिंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  इन  चार  संशोधनों  का  खंड  Yo  से  ७०  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं है  ।

 meq  महोदय :  क्या  खंड  १६  से  ४९  से  भी  इनका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ?

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने :  जी  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  सब  संशोधनों  को  प्रस्तुत  किया  गया  समझा  जाये  भ्रौर  दूसरे  खंड

 समूह  के  साथ  इनका  निबटारा  किया  जाये  ।

 ठाकुर  दास  भागने  :  में  ग्रा पका  परामर्श  चाहता  था  कि  क्या  यह  संशोधन

 इस  विधेयक  में  प्रस्तुत  किये  जा  सकते  हैँ  या  संविधान  विधेयक  में  ।  मेरा

 विचार  है  कि  यह  दोनों  स्थानों  पर  प्रस्तुत  किये  जा  सकते  हैं  ।  यदि  श्राप  संगत  समझें  तो  में  उन्हें

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।'

 हुक्म  fag  भटिंडा  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  में  इस  प्रकार  के

 किन्हीं  उपबन्धों  का  उल्लेख  नही ंहै  ।  माननीय  सदस्य  के  संशोधनों  का  सम्बन्ध  पंजाब  के  प्रादेशिक

 hp सूत्र  से
 हे

 जो  कि  संविधान  विधेयक  के  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप

 परिशिष्ट  में  दिया  गया  है  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  नें  प्रभी  अभी  कहा  कि  यह  संशोधन  यहां  भी  प्रस्तुत  किये  जा  सकते

 हैं  परन्तु मेरी  राय  में  वे  संविधान  (ca  संशोधन  )  विधेयक से  afer  संगत  होंगे

 धीन  विधेयक  के  किसी  खंड  से  इनका  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।

 पंडित ठाकुर  दास  भागने  :  में  मानता हुं  कि  इन  संशोधनों  का  विचाराधीन  विधेयक  के
 उपबन्धों से  कोई  सम्बन्ध नहीं  हे  परन्तु

 फिर
 भी  वे  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक का  अंग  हैं  |  में  झ्रापकी

 शौर
 सरदार  हुक्म

 सिंह
 की  राय

 के  अ्रनुसार  कार्य  करूंगा
 ।
 a a  औ  क

 तय  अंग्रेजी में



 IT
 vc

 fs
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 frat  महोदय  :.
 श्राप  किन  संशोधनों  के  बारे  में  कह  रहे  हें

 ?

 ठाकुर  दास  भागने
 :  में  संशोधन  संख्या  ४९०  ४९१ के

 बारे
 में  कह

 दूसरे  विधेयक  में  भाषाई  भ्रमण-संख्याओं  को  दिये  जाने  वाले  परिवारों  का  उल्लेख  किया

 गया  परन्तु  इस  विधेयक  की  प्रवर  समिति  ने  इन  सब  मामलों  का  निर्देश किया  है  पौर  राज्य

 पुनर्गठन  विधेयक  उस  समिति  के  प्रतिवाद न  पर  ही  भ्राधारित है  इसलिये  ये  मामले  विधेयक  के

 बाद  विषय हैं  कौर  इसी  कारण  इन  संशोधनों  को  संगत  कहा  जा  सकता  परन्तु  में  प्राप्ति

 सभा  की  इच्छा  केअनुसार  कार्य  करूंगा  |  मेरा  उद्देश्य  केवल  यह  है  कि  किसी  भी  विधेयक  में  यह

 उपबन्ध  होना  चाहिये  कौर  इसे  परिशिष्ट  में  रखने  की  बजाये  स्वयं  विधेयक  में  रखा  जाये  ॥

 महोदय :  यह  संशोधन  किस  तरह  संगत  हें  ?  क्या  इस  विधेयक  में  कहीं

 अल्पसंख्यकों  का  उल्लेख है
 ?

 ठाकुर  दास  भागन े:  संशोधन  संख्या  w&c  क्षेत्रीय  समितियों के  बारे  में  है  ।  संशोधन

 संख्या  ४९१  में  भाषाई  अल्प  संख्यकों  का  उल्लेख किया  गया  है  |

 इस  विधेयक  में  पंजाब  का  उत्लेंख  किया  गया  है  a  क्षेत्रीय  समितियां  पंजाब  की  योजना

 से  सम्बद्ध  हें  समितियों  से  सम्बन्धित  सभी  बातें  इसमें  रखी  जा  सकती  हैं  ।

 श्री  उ०  मू०  त्रिवेदी  :  प्रादेशिक  सूत्र  का  राज्यों  के  पुनर्गठन  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  संविधान  (ea  संशोधन )  विधेयक  के  बारे  जिसमें  क्षेत्रीय  सूत्र  श्र  क्षेत्रीय
 समितियों

 का
 उल्लेख

 इन  संशोधनों  को  प्रस्तुत  करें  तो  ठीक  रहेगा  ।  मेरा  तो  यही  सुझाव

 पंडित  ठाकुर  दास  भागेंगे  :  पुनर्गठन  के  बारे  में  विधेयक  में  प्रत्येक  राज्य  का  उल्लेख  किया

 गया है  इसलिये  वे  सभी  जिनका  सम्बन्ध  सारे  पंजाब  से  या  उसके  कुछ  भाग  से  इस

 यक  की  विषय  वस्तु  से  संगत  हैं  शरर  दूसरे  विधेयक  से  भी संगत  हूँ  ।  म  तो  सभा  की  राय  लेना

 चाहता हूं  ग्रोवर  जैसे  मुझ  से  कहा  जायेगा  में  वैसे  ही  करूंगा

 श्री  दातार  :  में  आपका  ध्यान  संविधान  जिस  रूप
 में  संयुक्त

 समिति  ने  उसे  प्रतिवेदित  किया  के  खंड  २२  की  कौर  आ्रार्काषित  करना  चाहता  हूं  ।

 माननीय सदस्य  का  संशोधन  क्षेत्रीय सूत्र  के  बारे में  |  इसका  उपबन्ध  दूसरे  विधेयक  में

 किया  गया  ह  |  विधेयक  के  खंड  २२  में  कहा  गया  है  :

 के  अनुच्छेद  ३७१  के  स्थान  पर  निम्न  अनुच्छेद  रखा

 '३७१(१)  इस  संविधान
 में

 किसी  अन्य
 बात  के  होते  हुए  राष्ट्रपति  यदि  चाहे

 तो  तंत्न  प्रदेश  अथवा  पंजाब  राज्य  के  बारे  रादेश  जारी  राज्य  की  विधान  सभा
 की  प्रादेशिक  समितियों  के  कृत्यों  और  गठन  के  बारे  सरकार  के  कारबार  के  नियमों

 शर  राज्य  की  विधान  सभा  के  प्रक्रिया  नियमों  में  रूपभेद  करने  wie  प्रादेशिक  समितियों

 के  ठीक  ठीक  ८ काय  संचालन के  लिये  राज्यपाल  को  कोई  fay  कार्य  सौंपने  के  बारे  में

 उपबन्ध कर  सकता  है  ।  ”

 माननीय सदस्य  नियमों  का  स्पष्टीकरण  चाहते हैं  ।  दूसरे  विधेयक  के
 खंड  २२  के  इस

 उपबन्ध  को  देखते  हुए  में  निवेदन  कि  मेरे  माननीय  मित्र  के  इन  का  न  तो  राज्य

 पुनर्गठन  विधेयक  में  स्थान  है  प्रौढ़  न  ही  संविधान  ~ (&4  विधेयक के  खंड २२  में  ।

 यह  ऐसे  मामले  हैं  कि
 जिन  के  प्राधा  पर  कुछ  नियम  बनायें  जायेंगे  कौर  उन

 नियमों
 का

 सम्बन्ध

 सरकार  काय  संचालन  नियमों  से  होगा  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 गर्त  मेरा  निवेदन हैं  कि  मेरे  माननीय  मित्र के  संशोधनों  का  दोनों में  से  किसी
 भी  विधेयक

 से  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  |

 पति  र०  द०  मिश्र  :  इस  विधेयक  के  भाग  ४  का  शीर्ष

 मंडल  में  प्रतिनिधित्व है है  ।  क्षेत्रीय  सूत्र का  इससे  कोई  सम्बन्ध नहीं  है

 इन्हें  संविधान  विधेयक  में  रखा  जाना  चाहिये  |

 श्री  दातार  :  वहां  भी  नहीं  ।

 श्री  बंसल  )  :  मुझे  माननीय  मंत्री  की  इस  बात  पर  read  है  कि  इन

 संशोधनों  को  न  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  में  श्र न  संविधान  संशोधन  )  विधेयक
 में

 लित  किया  जा  सकता  हैं  ।  में  यह  इसलिए  निवेदन  करता  हुं  क्योंकि  पंजाब का  पुनर्गठन  क्षेत्रीय

 सुत्र पर  ही  प्राधारित है भ्रौर है  प्रौढ़  जब  तक  इस  विधेयक  में  या  दूसरे  विधेयक  में
 संविधिक  मान्यता

 नदी  जाये  तब  तक  सरकार  हरियाना  प्रांत  की  जनता  को  दिये  गये  वचन  को  पुरा  नहीं  कर

 सकेगी

 मेरे  विचार  में  पंडित  ठाकुर  दास  भा गर्व  के  संशोधनों  को  संविधान  संशोधन  )  विधेयक

 में  सम्मिलित  करना  उचित  नहीं  होगा  ।  इनका  उचित  स्थान  इसी  विधेयक  में  जिस  पर  कि  हम

 इस  समय  चर्चा  कर  रहे  क्योंकि  ये  संशोधन  संविधान  में  संशोधन  करने  के  लिये  प्रस्तुत  नहीं  किये

 गये  बल्कि  एक  ऐसी  व्यवस्था  जिसे  हम  स्वीकार  कर  चुके  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  में

 सम्मिलित करने  के  लिए  दिये  गये  हे  ।  ड्राप  अपना  विनिर्णय  देते  समय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखें  ।

 श्री  दातार
 :  में  स्थिति  स्पष्ट  करता  हूं  ।  जहां  तक  क्षेत्रीय  सूत्र  का  सम्बन्ध  सरकार  अपने

 वचन  पर  स्थिर हूं
 शर  अन  पीछे  नहीं  हटना  चाहती है  ।  प्रश्न यह है कि यह  हैं  कि

 क्या  इसे
 संविधान  संशोधन

 विधेयक
 में  रखा  जाये  या

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक में  रखा  जाये  ।  स्वयं  भ्रनुच्छेद  ३७१  में  यह

 कहा  गया है  कि  राष्ट्रपति  सरकार  के  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  भ्र  राज्य  में  विधान  सभा

 के  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  में  संशोधन  करने  के  लिए  विधान  सभा  की  क्षेत्रीय  समितियों  के  गठन

 mit  कृत्यों  के  लिय  उपबन्ध करेगा  ।  मेरा  निवेदन  हे  कि  इस  सम्बन्ध  में  जो  कार्य  संचालन  सम्बन्धी
 नियम  बनाये  जायेंगे  वे  उतने  ही  महत्वपूर्ण  होंगे  जितने  कि  संविधान  के  उपबन्ध  या  इस  विधेयक

 के  उपबन्ध हें  ।  केवल  प्रविधिक  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कारणों  से  ही  इन्हें इस  रूप  में  रखा

 गया है  ।

 में अपने ः अ  माननीय  मित्र
 को

 फिर  seared  देता  कि  हम  इस  निर्णय
 को

 बहुत  महत्व देते

 चाहे  ये  नियमों के  रूप  में  या  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  या  संविधान के  रंग  जैसा  भी

 श्राप  निर्णय  इन्हें  स्वीकार  शौर  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ।

 श्री त्र०
 प०  नायर

 :
 मेंने

 यह  समझा
 कि  माननीय  मंत्री  के  विचार  में  पंडित  ठाकुर  दास

 भा गर्व के  संशोधन  इस  विधेयक  से  संगत  नहीं  है ं।

 श्री  दातार
 :

 संभव
 है  प्रक्रिया के  अनुसार  न  हो  ।

 fat  वें०  qo  नायर  ar  विधेयक
 का  नाम  पढ़ें  तो  यह

 इस

 प्रकार  ज्ਂ

 के  पुनर्गठन wie  तत्सम्बन्धी  मामलों  की  व्यवस्था  करनें  वाला  विधेयकਂ

 पंडित  ठाकुर  दास  भागें  के  संशोधन  राज्यों  के  पुनर्गठन  सम्बन्धी  कुछ  मामलों के  बारे  में
 इसलिय ेवे  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  से  संगत हैं  ake  इन  पर  चर्चा  को  रोका  नहीं  जा

 सकता है  ।

 मूल  aah  में  ।
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 श्री  दातार  :  चर्चा को  रोकने  का  मरन  नहीं  है  ।  यदि  श्रावक हुमा  तो  पुनः  विधि

 मंत्रालय से  परामर्श  करेंगे ।  हम  केवल  इतना  चाहते  हैं  कि  इन्हें  उचित  रूप  प्रौर  स्थान  दिया

 जाय  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भागन े:  श्री  र०  द०  मिश्र  की  इस  भ्रापत्ति  के  कि  मेरे  संशोधन  भाग  ४

 के  भ्रन्तर्गत  नहीं  उत्तर  में  में  यह  निवेदन करता  हुं  कि
 वे

 भाग  के ्  कराते हैं  ।

 met  यह  है  कि  क्या
 यह

 संशोधन  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  से  सम्बन्धित हैं  या  नहीं  |  राज्यों

 का  पुनर्गठन  राज्य  पुनर्गठन  विधायक के  अन्तर्गत  किया जा  रहा  है  ।  हमें
 यह  कहने  का  हक  है  कि

 जितने  भी  उपबन्ध  या  प्रत्या भू  मियां  आपने  हमें  दी  वे  इस  विधेयक  में  रखी  जायें  ।  किन्तु  माननीय

 मंत्री ने  कहा  कि  ये  बातें  नियमों में  रखी  जायेंगी  ।  में  चाहता हूं  कि  पंजाब के  गठन  के
 बारे

 में

 श्राप  जो  भी  निर्णय  उसे  इस  विधेयक  जो  कि  सारे  भारत  के  पुनर्गठन  से  सम्बन्धित  विधेयक

 रखा  जाय  |  हम  चाहते हैं  कि  जहां  तक  पंजाब  सम्बन्धी  सूत्र  का  सम्बन्ध  हमें  इस  में  सुधार

 करने  के  लिये
 straits

 रूप  से  संशोधन  प्रस्तुत  करने  का  दिया  जाये
 ।

 किन्तु  आप

 इसे  गुप्त  रखना  चाहते  हें  ।  में  चाहता हूं  कि  सुत्र  को  इस  विधेयक  का  जो  कि  सारे  भारत  के  लिये
 अंग

 बना  कर  इसे  श्रनुल्लंघनीय  बनाया  जाये
 |  यदि  सामानों  का  प्रश्न  इस  विधेयक  में  झरा  सकता

 तो  यह प्रश्न  जो  कि  हिंदी  भाषी  क्षेत्र  ्र  पंजाबी  भाषी  क्षेत्र  की  सीमाओं  के  बारे  में  इस  में

 सकता  हैं  |

 जहां  तक  अल्प-संख्याओं  को  संरक्षण  देने  के  प्रदान  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  में  ये  दोनों  विधेयकों

 के  भ्रन्तर्गत सकता  है

 मेरा  निवेदन  है  कि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  ही  मेरे  संशोधनों  के  लिये  उचित  स्थान  है  ।

 मान  लीजिये  कि  संविधान  darters  विधेयक  पारित  ही  नहीं  हो  पाता  है  कौर  आपको  तीन  चौथाई

 बहुमत प्राप्त नहीं  होता  तो  हम  कहां  जायेंगे
 ?  में  सारे  पंजाब  के  बारे  में  कह  रहा  हूं  कौर  चाहता

 कि  जो  भी  निर्णय  किया  उसे  विधि  का  वर्ग  बनाया  जायें  ।

 यदि  श्राप  संशोधन  संशोधन  )  विधेयक के  खंड  २  को
 तो

 मालूम  होगा  कि  उसमें

 वैसे  दिये  गये  जैसे  कि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक में  दिये  गये  इसलिये वास्तव  में  जहां  तक
 सामानों  ate  क्षेत्रीय  समितियों  का  सम्बन्ध  इन्हें  दोनों  विधेयकों  में  रखना  क्योंकि  इनका

 विषय एक  ही  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  आपसे  विनिर्णय  देने  की  प्रार्थना  करूंगा  |

 किन्तु  में  एक  बात  पर  बाप  का  निर्णय  चाहता  हुं  ।
 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  पंजाब

 के  मामलें  का  इन  दोनों  विधेयकों में  से  किसी  में  नहीं  होगा  ।  यदि  इसका  उचित  स्थान

 इस  विधेयक  में  तो  यह  उपबन्ध  अवश्य  इस  विधेयक  में  रखा  जाना  चाहिये  किन्तु  यदि  श्राप
 की  रा राय

 में  इसका  उचित  स्थान  दुसरे  विधेयक में  तो  हमें  इन  संशोधनों के  मामले  में  अधिक  कठिनाई

 म
 कह  नहीं  सकता

 कि
 श्राप  क्या  निर्णय  देंगे  किन्तु  सारे  पंजाब  को दृष्टि में  रखते  हुए  मेरा

 निवेदन

 ह  कि  इन  संशोधनों को  दोनों  विधेयकों  में  प्रस्तुत  किये  जाने  की  aerate दी  जाय

 पथ्रध्यक्ष  महोदय :  जहां  तक  इन
 मामलों  का  सम्बन्ध  ये  संशोधन  निस्संदेह  संविधान  के

 संशोधन
 किन्तु

 संविधान
 के

 ऐसे  संशोधन  जो  भ्रनुच्छेद  के  राज्यों  के
 पुनर्गठन

 से

 उत्पन्न  होते  हैं  भ्र्थात् दो राज्यों दो  राज्यों  को  तथा  राज्य  किसी  राज्य  का  क्षेत्र  बढ़ाने  या

 घटाने  arte  से  सम्बन्धित  हैं  ।  यदि  किसी  विधेयक  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  तो  संविधान

 में  भी  ग्रानुषंगिक  संशोधन  करने  पड़ेंगे  और  संविधान  में  संशोधन  करने  के  लिये  जो  विशेष  बहुमत

 की  प्रक्रिया  है  उसका  गन तस रण भय  करना  पड़ेगा  |  किन्तु  यदि  वे  संशोधन  परिसीमन  arts  के
 बारे

 में
 तो  वे  भ्रनुच्छेद

 ४

 के  aera
 करायेंगे  wie  विशेष  बहुमत  की  झ्रावश्यकता नहीं  होगी  ———<—<—<—_——

 मल  sist  में  ।
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 यह  है
 कि

 क्या  ये  जो
 संरक्षणों

 इरादी  सम्बन्धी  नये  खंडों
 को  जोड़ने  के

 लिये

 राज्यों  के  पुनर्गठन  या  राज्यों  के  क्षेत्रों  के  बढ़ाये  या  घटायें  जाने से  सम्बन्धित हैं  ।  मेरे  विचार

 में  इन
 संशोधनों

 का  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।  इसलिये में  इनकी  अनुमति  नहीं  देता  ।  ये  दूसरे
 विधेयक  में  लाये  जा  सकते हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  थी  कि  ऐसे  महत्वपूर्ण मामले  नियमों  में  नहीं रखे  जाने  चाहियें
 ।  यदि

 सदन  ऐसा  समझता
 तो

 इन्हें  दसवीं  झ
 या

 ग्यारहवें  प्रसूति  में  रखा  जा  सकता  ह  ।  हम

 खंड  ५०  से  ७०  तक  पर  चर्चा  करेंग े।

 yo  से  go )

 श्री  नेसामनी  कोइल  : मेंने  अरपना  संशोधन  संख्या  COS  इसलिये  प्रस्तुत  किया  हू

 क्योंकि  खंड  ६७  में उन
 अ्रधिवक्ताओओं

 के  सम्बन्ध सें  कोई
 उपबन्ध  नहीं  जो  त्रावणकोर-कोचीन

 के  उच्च  न्यायालय  में  afar  हैं  कौर  उन  क्षेत्रों  में  विधि  व्यवसाय  करते  जो

 कोचीन
 से

 मद्रास
 को

 हस्तान्तरित  किये  जाने  वाले  हैं  ।  मेरे  विचार  में  संयुक्त  समिति  का  ध्यान  इस

 afe  की  र  आकर्षित  नहीं  gat  ।  में  अरा  करता हूं  कि  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया

 जायेगा  |

 formal  महोदय :  मेरे  विचार  में
 विधेयक

 में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  त्रुटि  प्रतीत  होती  है  ।

 श्री  दातार  :  में  इसकी  जांच  करूंगा  |

 श्री  Jo  स०  त्रिवेदी  :  मेरे  संशोधन  खंड
 ५०,  ५१  भर  ५२

 के  बारे  में  हें
 ।

 में  यह  नहीं

 समझ  सका  हूं  कि  खंड  ५०  में  केवल  मध्य  प्रदेश
 प्रौर

 पंजाब  को क्यों  चुना गया  क्योंकि  कुछ  कौर
 नये

 राज्य
 भी  तो

 बन  जायेंगे  ।  खंड  ५०  के  उपखंड  (3)  में  कहा  गया  है  कि  मैसूर  a  राजस्थान
 के

 नये  राज्य  बनने पर  इनमें  एक  एक  उच्च  न्यायालय  स्थापित  किया  जायेगा  ate  इनके  पहलें
 उच्च  न्यायालय  समाप्त  समझे  जायंगे  |

 द्रिध्यक्ष  महोदय  :  ये  भाग ख  में  के  राज्य  हैं  ब्र  मध्य  प्रदेश  शर  पंजाब  भाग  क  में  के  राज्य

 हैं  स्पष्ट  हैं  कि  इन  दोनों  प्रकार  के  राज्यों  में  विभेद  किया  गया  है  ।

 श्री  उ०  नू ७  त्रिवेदी  '  विधि में  ऐसा  कोई  उपबन्ध नहीं  है  कि  भाग  ख  में  के  राज्यों  के

 उच्च  न्यायालयों का  दर्जा  भाग  क  में  के  राज्यों  के  उच्च  न्यायालय  के  दर्जे  से  किसी  प्रकार  कम
 अब

 जब
 कि  यह  सिद्धान्त  स्वीकार कर  लिया  गया  है  कि  भाग ख  में  के  राज्यों  के  ऊपर

 घधीछों  का
 वेतन  भाग  क  में  के  राज्यों  के  न्यायाधीशों  के  बराबर  कर  दिया  तो  इस  प्रस्ताव  से

 कि  ये  उच्च  न्यायालय  समाप्त  कर  दिये  जायंगे  प्रौढ़  इनके  स्थान  पर  नये  उच्च  न्यायालय  स्थापित

 किये
 लोगों  के

 मन
 में

 यह  संदेह  पैदा  हो  गया  है  कि  wa  जो  न्यायाधीश  काम कर  रहे
 उन्हें  नये  उच्च  न्यायालयों  में

 नियुक्त  नहीं  किया  जायेंगी  कुछ  नई  नियुक्तियां  की  जायेंगी  ।

 अर्थात  कुछ  पुराने  न्यायाधीशों  को  हटा  दिया  जायेगा  ।  दूसरे  छाँदो  में  इसका  अर्थ  यह  है  कि  संविधान

 के  भ्रन्तगंत  राज  तक  नियुक्त  किये  गये  न्यायाधीशों  को  जो  संवैधानिक  प्रत्याभूत  दी  गई  यह

 पुनर्गठन  विधेयक  के  इस  उपबन्ध  से  समाप्त  हो  जायेगी  |  मेरे  विचार  में  यह  उचित  नहीं  हैं  ।

 यदि
 सरकार  यह  कहती  है

 कि
 हम  ने  सभी  पुराने  न्यायाधीशों  को  पुनः  नियुक्त  करने  का  निर्णय

 किया
 तो

 उच्च  न्यायालयों  के  समाप्त  किये  जाने
 की

 कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि

 आपने  राजस्थान
 का

 नया  राज्य  बना  कर  इसे  भाग  ख  में  के  राज्य  से  भाग  क  में  का  राज्य  बना  दिया

 |

 किसी
 भी

 राज्य
 के

 उच्च
 न्यायालय  अधिनियम  में  यह  नहीं  दिया  गया  है  कि  यह  उच्च  न्यायालय

 भाग क  राज्य  का  उच्च  न्यायालय है  या
 भाग

 ख
 राज्य

 का  उच्च  न्यायालय है  ।  हमारे  संविधान  में
 इन  में  कोई  भिन्नता  नहीं  रखी  गई  हैं  ।

 ee

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 उ०  म७

 में  भ्र पने  संशोधन  के  द्वारा  के  द  तथा  राजस्थान शब्द  रखना

 चाहता  था

 ।

 नानकोरी-कोचीन  का  नाम  बदल  कर  sa  केरल  किया  गया  परन्तु
 मसूर  तथा  राजस्थान  के  उच्च  न्यायालयों  में  कोई  ध  नहीं  यह  कहा  गया

 है
 कि

 न्यायाधीश
 के

 रूप
 में  नियुक्त किये  गये  कुछ  व्यक्ति  विद्वान  नहीं  थे

 ।
 किन्तु  भाग

 के

 उच्च  न्यायालयों  के  1 YH Ic  की  नियुक्ति  करने के  लिए  संविधान  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है

 कि  उस  राज्य  के  मुख्य  न्यायाधीश  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश
 की  सिफारिश  से

 नियुक्ति हो  |  यह  कहा  जाता  हैं  कि  विधि  के  पारंगत  व्यक्ति  न्यायाधीश  के  पद  के  लिये  उपलब्ध

 नहीं
 हो

 रहे  हैं  परन्तु  इसका  यह  कारण  है  कि  उन्हें
 उन्हें भाग  क  राज्यों  के  बराबर  पारिश्रमिक नहीं  मिलता

 REYo  से  cEUS  तक  राजस्थान  न्यायालय काम  करता  रहा  है  ।  इसमें  सभी  नियुक्तियां

 ग

 @  तथ

 wer

 शर्त  उच्च

 न्यायालय  की  है  ।  पहलें  श्राप  उच्च  न्यायालय  को  समाप्त  कर

 देना  चाहते  हैं  तथा  फिर  उच्च  न्यायालय  को  स्थापित  करना  चाहते  हें  ।  यह  नन  क्यों  की  जाएं
 ?

 पीठासीन  हुए |

 खण्ड
 ५४

 में  यह  कहा  गया  हू  कि  नवीन  राज्य  के  उच्च  न्यायालय
 को

 एडवोकेटों  तथा
 वादियों  को  que  करने  शर  हटाने  का  अधिकार  होगा |  नये  एडवोकेट रखें  जायंगे  |

 न्यायालयों  के  प्रशासन  में  अनेक  कठिनाईयां  उत्पन्न  होंगी  ।  मेरा  यही  निवेदन  है  कि  यदि  मेरा

 संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जाये  तो  यह  सब  कठिनाइयां  दुर  हो  जायेंगी ।

 पंडित  भागवे  ने  कहा  था  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश नवीन  राज्यों  के  न्यायालयों के

 याया  घिर  रहेंगे  तथा  मेंने  कहा था  कि  में  यह  ॒  चाहता  हूं  कि  सरकार  इसको  स्पष्ट  करे
 ।  दुर्भाग्य

 वद  यह  बात  स्पष्ट  नहीं की  गई  है

 ठाकुर  दास  भागने  :  न्यायाधीशों  की  वरिष्ठता  किस  प्रकार  विनियमित  की

 जायेगी  ?

 श्री  उ०  स०  त्रिवेदी  :  यदि  समस्त  भारत  की  वरिष्ठता  सूची  बनाई  जाये  वहं

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  तिथि  से  बननी  चाहिये  ।  परन्तु  भाग  ख  राज्यों  के  सभी  न्यायाधीशों

 को  भाग

 क

 वालों  से  कनिष्ठ  नहीं  वना  देना  चाहिये

 ।
 मैंने

 एक
 संशोधन  खण्ड  ६४५  पर  प्रस्तुत  किया

 ह ैजो  एक  शझ्रानुष॑ंगिक  संशोधन  यदि  राजस्थान में  उच्च  न्यायालय को
 हटाया

 न
 जाये

 ग्रोवर

 @ Ml T T  उका  न्यायालय जारी  रहे  तो  राजस्थान  राज्य  का  दब्दों क ेके  स्थान

 पर
 '  राजस्थान  का  उच्च  न्यायालय  '  शब्द  काफी  होंगे  ।

 महोदय :
 सदस्यों  द्वारा  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  खण्ड  १६  से  ४९

 श्र
 ia १  से  दो  खण्ड  ५०  से

 ७०
 में  निम्न  संशोधन  प्रस्तुत  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  गई  है

 खण्ड  संख्या  संशोधन  को  संख्या

 १७  WG,  १५६,  RR&,  २३०  २३१,  २३२

 2g  a  &R,  &R

 ve  ev

 २३  €६,  €५७

 र्थ्य  LOR

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 पुनगठन  विधेयक

 Wrz

 खण्ड  संख्या  संशोधन  की  संख्या

 २५  Qs

 २७  ०२

 30  Yor

 wR  ४२४,  VRE

 तृतीय  अनुसूची  Lod

 Yo  €,  २२५, १११,  ३१३  (१११ के  समान

 १  ११२,  Re  (११२ के

 ११४,  ३१४५  (११४ के

 पह  VRS

 धर  Wok

 २५६

 aC)  Rok

 सदस्यों  द्वारा  निम्नलिखित  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये

 सदस्य  का  नाम  सोहन  संख्या

 खण्ड  2\9——aT Aa  परिषदों  की  स्थापना

 श्री  उ०  म०  त्रिवेदी  २८  न०  रा०  मुनि स्वामी  द्वारा  2

 अ्रगस्त  को  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  ३०४

 के  समान ) q  प्त

 श्री  नम्बियार  १५६

 श्री  वि०  घ०  देशपांडे  RR€,  २३०,  २३१
 च्  ही  © vav ०९१,

 खण्ड  १८--परिषदों  का  गठन

 a श्री  Jo  म०  त्रिवेदी  €  ¢,€  \e™ पीन  ३.  संख्या  €२

 धन
 a

 न०  रा०  मनिस्वामी  द्वारा

 प्रस्तुत  संख्या  ३०७  WX  ३०८  के

 समान है  1)

 खण्ड  की  बैठक

 श्री  उ०  म०७  त्रिवेदी  ey  त०  रा०  मुनि स्वामी  द्वारा  प्रस्तुत

 संशोधन  संख्या  R08  के

 खण्ड  -परिषद

 श्री  उ०  मू०  त्रिवेदी  ९६,  €७  To  रा०  मुनि स्वामी  द्वारा

 प्रस्तुत  संख्या  ३१०  श्र  ३११  के

 समान
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 सदस्य का  नास  संशोधन  संख्या

 नया  खण्ड २४  क

 श्री  सारंग धर  दास  AOR

 खण्ड  २५--संविधान  का  प्याम ना
 की  हजा पका पव

 अनुसूची  का  संशोधन

 श्री  नम्बियार  g 4 x - ron

 खण्ड  Qe——fzaat  स्थानों  की  पूति  के  लिये  उप-चुनाव

 श्री  ares चंद  ४०२

 खण्ड  ३०--गठन  में  परिवहन  शादी

 श्री  न०  प्रा०  नथवानी  Yos

 खण्ड  ४€--कतिपय  निर्वाचनों  के  सम्बन्ध  में  विशेष  उपबन्ध

 श्री  उ०  Ho  त्रिवेदी  ERA,  BRE

 तृतीय  अनुसूची

 श्री  केशव  श्रृंगार  Lod

 खण्ड  Yo--aad  राज्यों  के  faa  उच्च  न्यायालय

 डा०  रामा  राव  )
 =

 श्री  गाडिलिंगन  गौड़  २५५

 श्री  उ०  स०  त्रिवेदी  १११

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  (arfrearer)  ३१३  उ०  मू०  त्रिवेदी  द्वारा  प्रस्तुत

 संशोधन  संख्या  १११  के

 खण्ड  ¥ 2——pfaaa  न्यायालयों  को  समाप्त  करना

 श्री  उ०  Ho  त्रिवेदी  ११२

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  ३१४  उ०  मू०  त्रिवेदी  द्वारा  प्रस्तुत

 संशोधन  संख्या  ११२  के

 खण्ड  ५२--प्रधान  न्यायालय  श्र  अन्य  स्थान  शादी

 श्री  उ०  Ho  त्रिवेदी  So

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  gy  उ०  म०  त्रिवेदी  द्वारा  प्रस्तुत क

 संशोधन  संख्या  ११४ के
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 सदस्य का  नाम  संशोधन  सख्या

 खण्ड  y¥—usalt  क  नामांकन  arte  की  शक्ति

 चीन  ०  रा०  मनिस्वामी  SEY

 खण्ड  ६२--मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  को  कार्यवाही  का  हस्तान्तरण

 श्री  उ०  सज  त्रिवेदी  Yok

 ख  ws ज  का  उच्च  न्यायालय

 श्री  गाडिलिंगन  गौड़  )  RAS

 खण्ड  ६७--मद्रास  में  मिलाय  जान  वाल  क्षत्रों  क॑  लिये  उच्च  न्यायालय

 श्री  नेसामनी  Vag

 महोदय  यह
 सब

 संशोधन
 गेंद

 सभा  के  समक्ष  हूं
 ।

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती
 sui

 द  स  १४५ में  कुछ  नये  संशोधन  प्रस्तुत  करने  की

 अनुमति  दी  गयी है
 ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :
 ऐसा  नहीं  कतिपय  संशोधनों  की  सुचना  दी  गई  थी  कौर  उन्हें

 प्रस्तुत  करने  के  लिये  चून  लिया  गया  था
 ।  समय पर  इसकी  घोषणा  नहीं  की  जा  सकी  ।  केवल

 यही  अत्तर  हें  अन्यथा  नये  संशोधनों  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  हे  ।  चर्चा  समाप्त  होने  पर  नये  संजो

 प्रस्तुत  नहीं  किये  जा  सकते  |

 खण्ड  ५०  के रामा  राव  :
 मेंने

 खण्ड  ५०  पर  संशोधन  संख्या  €  प्रस्तुत  किया  है  |

 अधीन  महाराष्ट्र  गजरात  राज्य  तथा  भाग  ग  बम्बई  राज्य  का  एक  उच्च  न्यायालय  होगा

 मने  etd  संशोधन  द्वारा  यह  अपेक्षा  की  है  कि  बम्बई  के  वर्तमान  उच्च  न्यायालय  को  महाराष्ट्र  का

 उच्च  न्यायालय  बना  देना  चाहिये  क्योंकि  मेंने  अपन  पहले  संशोधन  के  द्वारा  बम्बई  को  महाराष्ट

 में  मिलाना  चाहा  है  ।  एक  तीसरा  संशोधन  गजरात  राज्य  के  नवीन  न्यायालय  बनाने

 के  सम्बन्ध में  है  ।

 | श्राप  जानते  हैं  कि  द्विभाषाभाषी  राज्य  का  प्रस्ताव  फिर  उठाया  गया  परन्तु

 गुजरात  तथा  महाराष्ट्र  के  दो  राज्य  बनाने  के  प्रस्ताव  के  कारण  मेरा  संशोधन  बड़ा  महत्त्वपूर्ण  हैं  ।

 गुजरात  की  जनता  को
 महा गुजरात  मिल  गया  हू  तथा  वह  लोग  उच्च  न्यायालय  बनाकर

 बड़े  प्रसन्न  होंगे  ।

 मेरे  पहले  संशोधन  के  अनसार चय  बम्बई  नगर
 महाराष्ट्र

 राज्य  में
 सम्मिलित  होना  चाहिये  ॥

 तथा  इन  संशोधनों  पर  कभी  मतदान  नहीं  द्  है  इसलिय ेमेरा  सुझाव  है  कि  दो  उच्च  न्यायालय

 बनने  चाहिये  |
 एक  उच्च  न्यायालय  से  हम  जनता

 के
 साथ  न्याय  नहीं  कर  रहे  हैं

 ।

 रान्ना  के  सम्बन्ध  विधेयक  के  प्रस्ताव  से  में  सहमत  हूं  ।  मेरा  यही  कहना  है  कि  यथासंभव

 सभी  बैंकों  को  एक  स्थान  पर  रखना  चाहिये  तथा  यह  स्थान  है  दराबाद  होना  चाहिये  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :  मेंने  पता  लगाया  तथा  मुझे  ज्ञात  हुमा  कि  ये  संशोधन खण्ड  १६  से  ४९

 के  हें  तथा  खण्ड  २  से  १४५  के  नहीं  हैं  ।  इन  संशोधनों  की  सूचना  शुक्रवार  तथा  शनिवार  को  मिली

 थी
 ।  प्रातःकाल  इनके  सम्बन्ध  में  घोषणा  कर  दी  जानी  चाहियें  थी

 परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया
 ।

 जेसा  मेंने  पहले  चर्चा  समाप्त  होने  पर  नवीन  संशोधन  नहीं  लिये  ।
 saan  is

 मूल  wast  में  ।
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 श्री  श्रच्युतन
 :
 में

 डा०
 रामा  राव

 के  दो
 उच्च  न्यायालय  बनाने  के  विचार  से

 सहमत  नहीं  gl  केरल  उच्च  न्यायालय  के  सम्बन्ध  में  यद्यपि  विधेयक  में  उपबन्ध  है  तथापि  इसके  बारे

 में  कुछ  संदेह सा  हैं  ।  यद्यपि  भाग
 ख

 राज्यों  के
 न्यायाधीशों

 को  कम  वेतन  मिलता  है  कौर  इसीलिये
 उनके  न्याय  की  उतनी  महत्ता  नहीं  मानी  जा  सकती  जितनी fe  तथा  कलकत्ता के

 न्यायालयों के  निर्णयों  तथापि  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  विभेद  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  परन्तु  मेरा

 भी  श्री  त्रिवेदी  के  समान  यही  कहना  हैं  कि  जब  वरिष्ठ  न्यायाधीशों  का  प्रदान  भ्राता  है  तब  ऐसा  न  हो

 कि  अधिक  वेतन  पाने  वालें  भाग  क  के  राज्यों के  न्यायाधीशों को  प्रतीक  महत्त्व  दिया  जाये  ।  सभी

 को  इसी  की  शंका  है  ।

 न्नावनकोर-कोचीन  राज्य  के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  के  न्यायाधीशों  को

 भी  मद्रास  न्यायालय के  न्यायाधीशों  से  कम  वेतन  मिलता  है  इसलिये  में  यही  चाहता  हूं  कि  सरकार

 इस  शंका  का  निवारण  करे  कि  इन  न्यायाधीशों  को  इस  प्रकार  की  किसी  कठिनाई का  सामना  तो

 नहीं  करना  पड़ेगा  |

 इस  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  भी  है  कि  सम्बन्धित  सरकारों से  परामद्षं  करके  उच्च

 न्यायालय  की  भ्र भी  बेचें  स्थापित कर  सकता हैं  ।  त्रिवेन्द्रम  में  प्रभी  एक  बेच  है  |  संभवतया

 मलाबार  बन  जाने  पर  वहां  की  जनता  भी  अ्रलग  बेंच  की  मांग  करे  ।  यह  उचित भी  है  ।  में  यह  नहीं

 चाहता  कि  प्रत्येक  ताल्लुक  में  एक  बेंच  हो  परन्तु  हमें  जनता  की  कठिनाई  पर  अधिक  ध्यान  देना

 चाहिये  ।  में  विधेयक  के  उपबन्धों का  समर्थन  करता  हूं  ।  मुझे  विश्वास है  कि  मेरे

 इस  कथन  से  सभी  सहमत  होंगे  कि  नवीन  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  को  कोई  हानि  नहीं

 होनी  चाहिये  ।

 शो  ५.० ह  स०  थामस  :  मुझे  प्रसन्नता है  कि  संयुक्त समिति  ने  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  के

 न्यायाधीशों  के  वेतन  क्रम  समान  रखे  ह  ।  इस  सभा  तथा  राज्य  सभा  में  चर्चा के  समय  सभी

 सदस्यों  का  यही  विचार  था  कि  वेतनक्रमों  में  भिन्नता  रखना  उचित  नहीं  हूं  ।  उस  समय  माननीय
 ~

 गृहमंत्री  ने  कहा  था  यदि  त्रावणकोर-कोचीन  तथा  की

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  का  वेतन क्रम  अन्य  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  समान

 कराने  के  पक्ष  में  होंगी  तो  वह  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लेंगी  ।  संयुक्त  समिति  में  सर्वसम्मति  से

 यह  निर्णय  किया  गया  कि  कोई  भिन्नता  नहीं  रहनी  चाहिये  तथा  विधेयक  में  से  यह  उपबन्ध  हटा  देना

 चाहिये  |  संयुक्त  समिति  ने  इस  निर्णय  के  साथ  साथ  यह  भी  निर्णय  किया  है  कि  भाग  ख  राज्यों  के

 न्यायालयों  को  समाप्त  कर  देना  चाहिये  तथा  राष्ट्रपति  को  उच्चतम  न्यायालय  के
 न्यायाधीश

 के  परामर्श  से  नवीन  उच्च  न्यायालय  में  नवीन  नियुक्तियां करनी  चाहियें  ।  जो
 भय

 श्री  भ्रच्युतन  को  है  वही  मुझे  भी  हैं  ।  संविधान में  भाग  क  तथा ख  समान  माने  गये  परन्तु

 वेतन  क्रम  में  भिन्नता  होनें  के  कारण  भाग  ख  के  न्यायाधीकज्षों  से  भाग  क  के  न्यायाधीशों  के  समान

 व्यवहार नहीं  होगा  ।  संविधान  लागू  होने  के  बहुत  सी  नियुक्तियां  की  गईं  परन्तु  प्राकार

 ae  जानकारी  होगी
 कि

 भाग
 ख  राज्य

 का
 कोई

 भी  न्यायाधीश  उच्चतम
 न्यायालय

 का
 न्यायाधीश

 नहीं  बनाया  गया  है  प्रति  तथा  बुरे  न्यायाधीश  सभी  न्यायालयों  में  होते  हैं  तथा  किसी  न्यायाधीश

 के
 विरुद्ध  इस  बात  पर  विभेद  नहीं  किया  जायेगा  कि  वह  भाग  ख़ਂ  का  हैं  में  तो यह  कहूंगा  कि  भाग  ख

 के  कुछ  निर्णय  भाग  क  राज्यों  से  भी  अच्छे  परन्तु  फिर  भी  उनको भाग  क  के
 न्यायाधीशों

 से  निम्न  स्तर  का  समझा  जाता  है  ।  इसलिये  वेतन क्रम  की  भिन्नता  हटा  देनी  चाहिये  |

 इसके  भ्र ति रिक्त  में  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भाग
 ख

 राज्यों  के  न्यायाधीशों  के  स्थान
 पर  भाग  क  राज्यों  के  न्यायाधीशों को  अधिक  मान्यता  देना  उचित  नहीं  होगा  ।  विधेयक के

 कुछ  उच्च  न्यायलयों  क॑  समाप्त  करना  होगा  तथा  यह  भाग
 ख

 राज्यों  के  में  इससे  बिल्कुल

 अंग्रेजी  में  !
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 भी  सहमत  नहीं  हूं  ।  जिन  भाग  ख  राज्यों  में
 उच्च  न्यायालय हैं  उनमें  इनको  समाप्त  करने  की

 आवश्यकता ही  नहीं  हैं  ।  में  संयुक्त  समिति  के
 इस

 उपबन्ध  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  भाग
 ख

 राज्यों  के
 त्यायालय समाप्त  किये  जायें  ।

 यह  कहा  जाता  है  कि  भाग  ख  के  न्यायालयों  को  भाग  क  के  न्यायालय  बनाने  के  कारण  भाग  ख

 न्यायालयों  का  अस्तित्व  समाप्त  हो  जाता  है
 |

 मुझे  यह
 तक

 प्रवीण  लगता  है
 ।

 सिवाय  संविधान के  a

 च्छेद  २१७  के  कोई
 भी

 न्यायाधीश  हटाया  नहीं  जा  सकता  है
 ।

 इसलिये  यह  उचित  नहीं  ह

 कि  संविधान  में  दी  गई  गारंटी  में  हस्तक्षेप  किया  जाये  ।

 में  तो  केवल  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भाग  क  राज्यों  के  न्यायाधीशों  को  केवल  इसलिये

 अधिक  मान्यता  नहीं  देनी  चाहिये  कि  उनका  वेतन  क्रम  अधिक हैं  ।

 में  सभा  के  समक्ष एक  बात  कौर  रखना  चाहता  हूं  ।  जब  भाग ख  राज्यों  के  उच्च  न्यायालय

 गये  थे  तब  राष्ट्रपति  ने  जिनको  उचित  समझा  वह  व्यक्ति  न्यायाधीश  नियुक्त  किये  गये  थे  |

 इसलिये  सभी  न्यायालयों  के  वर्तमान  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय

 के  तथा  उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीशों  के  परामर्श  से  की  गयी  थी  wie  इसलिये  इनको  भाग  क

 के  न्यायाधीशों  के  समस्या पर  न  रखना  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी
 :  प्रादेशिक  परिवर्तनों  के  परिणामस्वरूप  कुछ  प्रदेश  नवीन

 में  मिलाये  जाने  की  अपेक्षा  की  गयी  है  तथा  कुछ  १  राज्यों  से  निकाले जाने  की  कौर

 में  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  प्रदेशों
 के  एडवोकेटों  को

 नवीन  राज्यों में  भी  वही  सुविधायें  मिलनी

 चाहिये  जो  उनको  पुराने  राज्यों  में  मिलती  थीं  ।  इसी  सम्बन्ध  में  मेंने  संशोधन  संख्या  ४६८  प्रस्तुत

 किया है  |
 मेरा

 ख्याल  हैं  कि  इस  पर  संयुक्त  समिति  ने  विचार  नहीं  किया  है  ।  मेरा  सूझाव है  कि

 quad  राज्यों  के  एडवोकेट ों  को  नवीन  राज्यों  में  ठीक  वही  सुविधायें  तथा  अधिकार  fet  जानें

 चाहियें  जो  उनको  वहां  प्राप्त  थे  ।

 उच्च  न्यायालयों  की  समाप्ति  के  सम्बन्ध में  यह  शंका  है  कि  इन  न्यायालयों के  न्यायाधीशों

 को  पुनः  नियुक्त  किया  जायेगा  अथवा  नहीं  ।  में  चाहता  हुं  कि  गृह  मंत्री  झ्राइवासन  दें  कि  वर्तमान

 उच्च  न्यायालयों  की  समाप्ति  पर  न्यायाधीशों  को  नियुक्त कर  लिया  जायेगा  तथा  न्यायाधीशों

 को  कोई  भय  नहीं  हैं  ।

 पंडित  मु०  बि०  ह  :  खण्ड  ५२  के  अ्रधीन  राष्ट्रपति  उच्च  न्यायालय

 की  स्थापना  के
 स्थान

 का  निर्णय  करेंगे  ।
 में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  खण्ड  ५२  के  उपखण्ड

 (१)  तथा  (२) के  बीच  कुछ  विभिन्नता है  ।  जहां तक  उच्च  न्यायालय  की
 स्थायी  बेंच

 का

 सम्बन्ध  राष्ट्रपति  राज्य  के  राज्यपाल  मुख्य  न्यायाधीश  से  इनके  बारे  में  परामर्श  लेंगे  |

 परन्तु  जहां  तक  उच्च  न्यायालय  की  स्थापना  के  स्थान  का  प्रश्न  उसका  राष्ट्रपति  ही  निर्णय

 |

 श्रजमेर राज्य श्रब राजस्थान राज्य  श्री  राजस्थान  में  मिलाया  जा  रहा  है  तथा  राजधानी  के  प्रश्न  पर  कोई  निर्णय

 किया  गया  हैं  ।  इसका  निर्णय  करने
 की

 जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  पर  है  तथा  उच्च  न्यायालय

 की  स्थापना
 के

 स्थान
 का  निर्णय  करनें

 की  भी
 जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  की  ही  हैं  ।  मेरा  निवेदन

 है  कि  अजमेर  राजस्थान  के  मध्य  में  है  तथा
 सभी

 स्थानों  से  आसानी  से  वहां  पहुंचा  जा  सकता है

 समस्त  राजस्थान के  हित  के  लिये  अजमेर में  उच्च  न्यायालय स्थापित  करना  चाहिये  ।

 उप-खण्ड  (२)  के
 सम्बन्ध

 में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  स्थायी  बेंचों  को  कई  स्थानों पर
 स्थापित  करना उचित  नहीं  हे  ।  परन्तु  यदि  कार्य  इतना  अधिक  है

 कि
 विभिन्न  स्थानों  पर  इन  बेंचों

 की
 रखना  आवश्यक हो  तो  मामला  दूसरा  हैं

 ।  राजस्थान के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन है  कि  वहां

 v spat
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 इतने  मामले  नहीं  होते  जिनके  कारण  उच्च  न्यायालय  की  कई  बच्चे  स्थापित  की  जायें  ।  मेरा यह  गम्

 निवेदन है  कि  अजमेर  की  स्थिति  तथा  महत्त्व  को  ध्यान  में  रख  केन्द्रीय  सरकार  को  में

 राजस्थान के  नवीन  राज्य  के  उच्च  न्यायालय को  रखना  चाहिय े।

 श्री  दातार  :  इस  विधेयक  के
 सिलसिले

 में
 उच्च  न्यायालयों

 के  सम्बन्ध में  दो  तीन  प्रश्न
 उठाये  गये हैं  ।

 सिंहासन  सिह  गोरखपुर  :
 श्रीमान्  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता

 इस  विधेयक के  भाग  ४  तथा  संविधान  संशोधन  विधेयक
 जो

 कि  संयुक्त  समिति  से  प्राप्त

 उपाध्यक्ष  :  श्राप  बहुत  देरी  से  उठे  हैं  ।  wa  मैंने  माननीय  मंत्री को  बोलने के

 लिये  कह  दिया  हैं  श्री  बीच  में  किसी  प्रकार  की  बाधा  नहीं  डाली  जानी  चाहिये  ।

 श्री  दातार
 :

 यह  प्रश्न  उठाया  गया  है  कि  सभी
 उच्च  न्यायालयों को  एक  ही  दृष्टि  से

 देखा  जाना  चाहिये  ।  सभी  में  एक  ही  जैसे  वेतन  क्रम  होने  चाहियें
 प्रखर

 संयुक्त  समिति  द्वारा  भाग
 राज्यों  में  उच्च  न्यायालयों  को  समाप्त  करने  की  ta  नहीं  दी  जानी  चाहिये  थी  ।

 खਂ  राज्यों के  उच्च  न्यायालयों के  सम्बन्ध  में  हमें  उनके  होने  वाले  विकास को  देखना

 चाहिये  |  पहले  राज्यों  में  कई  देशी  राज्य  थे  भ्र ौर  प्रभी  हाल  तक  इनमें  से  प्रत्येक  में  एक  उच्च

 न्यायालय ह] त्ञ्ना  करता  था  |  कई  श्रवस्थाग्रों  में  वहां  के  शासक  के  न्याय  के  मामले  में  भी  अनन्य  सर्वोच्च
 अधिकार  प्राप्त  किन्तु  बाद  में  तत्कालीन  वायसराय  के  परामर्श  से  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  उच्च

 न्यायालयों  की  स्थापना कर  दी  गई  ।  इसके  बाद  जब  इन  राज्यों  को  मिला  कर  राज्य  बनाये

 गये उस  समय  यह  प्रशन  उठा  कि  क्या  इनके  प्रत्येक  प्रदेश  में  नये  उच्च  न्यायालय  बनाये  जायें  कौर

 यदि  बनायें जायें  तो  किस  आधार पर  ।  जेसा  कि  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  उस  समय  उच्च  न्यायालय

 के  न्यायाधीशों का  कार्य  देखा  गया  ।  में  इसके  लिये  see  का  प्रयोग ही  नहीं  करना

 चाहता  हूं  क्योंकि  यह  बहुत  बरच्छा  दाऊद  नहीं  हैं
 तो

 उच्च
 न्यायालयों  के  न्यायाधीशों

 के  कार्य  पर
 विचार  किया  गया  उसके  प्राकार  पर  उनमें  से  कुछ  लोगों  को  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों

 में  नियुक्त  कर  दिया  गया  ।  इस  दिशा  में  यह  सबसे  पहला  कदम  था

 न्

 इस  सम्बन्ध  में  हमें  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  भ्र धि कतर देशी  राज्यों  में  इनका

 वेतन  क्रम  बहुत  थोड़ा  था  ।  मैसुर में  भी  विलय  से  पहले  उच्च  न्यायालय  के  एक  सामान्य  न्यायाधीश

 का  वेतन  १,५०० रुपये  थावरा  मुख्य  न्यायाधीश  का  वेतन  २,०००  रुपये  जब  कि  संविधान  के

 बनने से  पहले  राज्यों
 में  एक  सामान्य  न्यायाधीश का  वेतन  ४,०००  रुपये  था  प्रौढ़  मुख्य  न्यायाधीश

 का  6, Yoo  रुपये  ।  विलय के  बाद  राज्यों  में  उच्च  न्यायालयों  की  स्थापना  के  बाद  से  हम

 वेतन  क्रमों  में  यथासम्भव  एकरूपता  लाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ।

 किन्तु  राज्य  सरकारें कुछ  कठिनाइयों

 के  प्रौढ़  वे  स्वाभाविक  भी  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हैं  कि  राज्यों  के  उच्च
 न्यायालयों

 के  न्यायाधीशों के  वेतन  क्रम  | क ह  राज्यों  के  न्यायाधीशों  के  बराबर  रखें  जायें  ।  जब  हरी

 हाल  ही  में  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  प्रतिवेदन के  समय  यह  मामला  हमारे
 सामने  था

 उस

 समय भी  हमें  इस  अन्तर  का  ध्यान  रखना  पड़ा  था

 में  माननीय  सदस्यों
 को

 यह  करा  देना  चाहता  हूं
 कि  राज्यों

 में  सभी  उच्च
 न्यायालयों

 म  मुख्य  न्यायाधीश  का  वेतन  ४,०००  रुपये  है  कौर  न्य
 न्यायाधीशों  ३,५००

 रुपये
 ।  किन्तु

 राज्यों में  कोई  एकरूपता नहीं  है  ।  मध्य  भारत  कौर  पेप्सू
 के

 उच्च
 न्यायालयों  में  मुख्य  न्यायाधीश का  वेतन  ३,०००  रुपयें  प्रतिमास

 है  कौर  ग्न्य  न्यायाधीशों

 अंग्रेजी  में  ।
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 का  २,५००  रुपये  सौराष्ट्र  में  मुख्य  न्यायाधीश का  वेतन  ३,०००  रुपये
 श्र

 शीशों  का  २,०००  रुपये  मैसूर  कौर  त्रावणकोर-को  चीन  में  मुख्य  न्यायाधीश  का  वेतन
 Yoo  रुपये

 का  २,०००  रुपये  प्रतिमास  ।  इस  प्रकार  आपको  भी  राज्यों  तथा

 राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  के  वेतन  क्रमों  में  दिखाई  देगा  ।

 इस  विधेयक  का  मसौदा  बनाते
 समय  सरकार के

 सामने  दो  रास्ते
 थे  ।  कि  वह

 वेतन  क्रमों  को  एक  जैसे स्तर  तक  न  बढ़ावे  ।  यह  कुछ  राज्य  सरकारों  का  मत  था
 ।  राज्य  सरकारों

 को  ही  न्यायाधीशों  तथा  मुख्य  न्यायाधीश  का  वेतन  देना  पड़ता  है
 ।  इसलिये  उनको

 इस
 विषय

 में  अपना  मत  प्रकट  करने  का  पुरा  अधिकार  फिर  सवाल यह  उठा  कि  क्या  इन  वेतन
 को

 मुख्य  न्यायधीष  के  लिये  ४,००० रुपये
 कौर

 प्राय
 न्यायाधीशों

 के  लिये
 ३,५००

 रुपये  किया  जाना

 चाहिए  ।  इस  प्रकार  मैसूर  अथवा  त्रावणकोर-कोचीन  सौराष्ट्र  के  एक  सामान्य  न्यायाघीश
 को  २,०००  रुपये  की  बजाय  ३,५०० रुपये  देने  पड़ते  इससे  उनके  वेतन  में  एक  दम  १,५००  रुपये

 की  वृद्धि हो  जाती  ।  इसी प्रकार इन
 स्थानों

 के  मुख्य  न्यायाधीशों  का  वेतन  भी  १,५००  रूपये  बढ़

 जायेगा  |  अरब  हमारे  सामने  यह  प्रश्न  था  कि  क्या  एकरूपता  लाने
 के  लिये  वेतनों में  इतनी

 भ्रमित  वृद्धि  करके  राज्य
 सरकारों

 पर  इस  प्रकार  यह  अतिरिक्त  भार  डाला  जाये  नहीं
 ।

 जब  हमने  उनसे  मशविरा किया  तो  कई  राज्यों  खास  कर

 मैसूर

 श्राविका-कोचीन  के
 तीन  राज्यों  ने

 यह  विचार  प्रगट
 किये

 कि  वेतन  क्रम  नहीं  बढ़ाये  जाने  चाहिये  ।

 श्र  माननीय  सदस्य  समझ  सकते  हें  कि  इसके  पीछें  पर्याप्त  था  ।  उन्होंने  यह  कहा  कि  झगर

 वे  न्यायाधीशों श्र  मुख्य  न्यायाधीश के  वेतन  को  बढ़ायेंगे
 तो

 कई  अरन्य  प्रकार के  निचले  स्तर

 के  सरकारी  कर्मचारी  भी  इसी  agar  पर  ऐसा  ही  दावा  कर  सकते  हैं  ।  इसलिये  उन्होंन  यह

 कहा  ह  कि  वेतन  क्रमों  में कोई  दखल  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  कौर  उन्हें जेसे  का  तैसे  रहने  देना

 चाहिये  ।  उनकी  यह  ग्रापत्ति, खास कर खास  कर  वित्तीय  आधार  बड़ी  प्रबल थी

 श्री दें
 य्०

 नायर
 :  माननीय

 मंत्री  द्वारा  वर्णित  राज्यों  में  उच्च
 न्यायालयों

 के
 न्यायाधीशों

 के  भ्र ति रिक्त  राज्य  सरकारों  को  काम  करने  वाले  भाई  एस०  तथा  कराई  पी०  एस०

 क  #  क  #  क  क के  अधिकारियों  के  भी  वेतन  देने  पड़ते  हैं  जेसे  डी०  एस०  पी०

 1  श्री  दातार  :  जहां तक  भाई  Yo  एस०  तथा  भाई  पी०  एस०  के  अधिकारियों के

 वेतन  का  sat  वह  एक  सर्वथा  भिन्न बात  है  ।  ये  अखिल  भारतीय  सेवाएं  इनका  वेतन

 श पर्वेत्र  UH  समान  होना  बड़ा  आवश्यक  हैं  ।  यही  कारण  ह  कि  उक्त  श्रधघिकारी  चाहे  जहां  भी

 जायें  उन्हें  एक  ही  जैसा  वेतन  मिलता  ह  ।  यद्यपि  उसी  राज्य  में  यदि  वही  कार्य  किसी  dto  सी ०

 एस०  द्वारा  किया  जाये  तो  उसे  कम  वेतन  मिलता  है  ।  मझ ्

 मे

 उनसे  बड़ी  सहानुभूति ह  ।  किन्तु हमें
 भारतीय  tart  का  अ्रखिल  भारत  में  एक  ही  स्वरूप  रखने का  ध्यान  रखना  पड़ता  है  ।

 इसीलिये हम
 उच्च  न्यायालयों

 के
 न्यायाधीशों  का  भी

 एक  ही  वेतन  क्रम  रखना  चाहते  हैं

 घौर  यदि वह  सभा  इस  विधेयक  को
 पास  कर  देगी  तो  इस  सम्बन्ध  में  भी  सब  जगह  एकरूपता हो

 जायेगी  ।  हमने इस  सम्बन्ध  में  भी  वही  श्राधार  माना  जो  कि  अखिल  भारतीय  सेवाओं में  ।

 इसलिये  wa  माननीय  सदस्यों  के श्रापत्ति करने करने  का  कोई  कारण  नहीं रह  जाता  है
 ।  वेसे  मुझे

 उनकी  आपत्ति  से  पूर्ण  सहानुभूति हे  मगर  मेंने  इसके  बारे  में  कठिनाइयों का  पहले  उल्लेख  कर

 दिया है  ।

 मुख्य  विषय  की  कौर  कराते  जब  यह  वित्तीय  भ्रापत्ति  उठाई  गई  उस  समय  फिर  हमारे
 सामने दो  रास्ते थे  ।  सब  के  समान  स्तर  तक  बढ़ा  दिये  जायें  ।  दूसरा  किन्हीं

 उच्च  न्यायालयों  को  झपने वेतन  क्रम  स्वयं  नियत करने  के  लिये  छोड़  दिया  जाता  ।  इसी  आधार

 पर  जब  लोक-सभा  में
 संविधान

 विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया  था
 तो

 उसके

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 L.  S.  56.
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 खंड २२  में  यह  उपबंधित कर  दिया  गया  था  कि  जहां  तक  सभी  उच्च  न्यायालयों का  सम्बन्ध

 उनकें  मुख्य  न्यायाधीशों  ४,०००  रुपये  वेतन  मिलेगा  शर  न्यायाधीशों  को  ३,५००  रुपये
 |

 वहां पर  हमने  मैसूर  कौर
 राजस्थान

 के  उच्च  न्यायालयों  को  अपवाद के रूप में के  रूप  में  रख
 दिया

 इनके  मुख्य
 न्यायाधीशों

 को  ३,०००  रुपये  भर  न्यायाधीशों  को  २,५००  रुपये  वेतन  मिलेगा ।

 हमारा  मूल मूल  प्रस्ताव  यह  था  ।  प्रण  wa  यही  स्थिति  बनी  रहती  है  तो  उक्त  तीनों  स्थानों  के  सभी

 न्यायाघीश  बैसे  ही  बने  रहते  क्योंकि  वे  उच्च  न्यायालय  में
 भी

 काम  करते  रहते
 ।

 किन्तु  संयुक्त  समिति

 ने  यह  निश्चय  किया  है  कि  क्योंकि  wa  ae  राज्यों  का  भेद  मिटने जा  रहा  है  इसलिये

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  लिये  सर्वत्र एक  ही  समान  वेतन  क्रम  होना  चाहियें  |  इनमें  किसी

 प्रकार का  भेद  भाव  नहीं  होना  चाहिय े।

 अरब  क्योंकि  संयुक्त  समिति  ने  इस  सिद्धान्त को  स्वीकार कर  लिया  इसलिये
 सरकार  को

 राज्यों के  उच्च  न्यायालयों  की  स्थिति पर  फिर  से  विचार  करना  पड़  गया  है  ।  मेंने  ख  राज्यों

 में  उच्च  न्यायालयों  के  विकास का  उल्लेख  पहले कर  दिया  है  |  मेरे  एक  माननीय मित्र  ने  भी  इस

 सम्बन्ध
 का

 वर्णन  किया है  ।  लेकिन  संविधान  के  qa  तथा  संसद  द्वारा दो  वर्ष

 पहले  पारित किये  गये  राज्य  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  अधिनियम  के  शझ्रनुसार  अरब  हम

 न्यायाधीशों  को  निकाल नहीं  सकते  हैं  कौर  न  ही  उनके  कार्य  पर  विचार  कर  सकते  इसलिये

 हमने इन  स्थानों  के  उच्च  न्यायालयों  को  बिल्कुल  समाप्त  करने  का  निश्चय  किया  इस  स्तर

 पर  मैं  यह  कह  सकता  हूँ  कि  सभी  उच्च  न्यायालयों  के  राज्यों  के  न्यायाधीशों

 आज  बहुत  कांयं  कर  रहे  हैं  वे  इसे  बहुत  प्रगति  तरह  से  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  wa

 यह  है  कि  ब्या  हम  इन  सब  न्यायाधीशों  के  कार्य  को  एक  समान  बना  सकते  हैं
 ।  इस  ऐतिहासिक

 पृष्ठभूमि  जिसका
 कि

 मेंने
 भ्र भी  उल्लेख

 किया
 क्या  हम  तथा  लिखे  राज्यों के  न्यायाधीशों

 के  कार्य  को  एक  कर  सकते हैं  ?  मान  लीजिये  यदि  संयुक्त  समिति  ने  इस  सिद्धान्त  को  स्वीकार

 कर  भी  लिया  है  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  वेतन  क्रम  में  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  नई थीं  होना

 फिर
 भी  हमें  यह  देखने  का  अवसर  मिलना  चाहिये  कि  कया  ये  न्यायाधीश  एक  ही  स्तर  पर

 पहुंच गये  मेरा  मतलब  यह  नहीं  हैं  कि  हम  यह  देखें  कि  क्या  उनका  कार्य  सन्तोषजनक है  अथवा

 शीशों का  कार्य  सन्तोषजनक था  I

 नहीं  |  इस  सम्बन्ध में  तो  में  स्पष्टतया  यह  कहू  सकता हूं  कि  तथा  हहे  राज्यों  के  सभी  AAAI rqTaT-

 नि०  do  चटर्जी
 माननीय  मंत्री  ने  तो  यह  कहा  था  कि  हमारा  इरादा

 यहं  है  कि  केवल  एक  a
 के  भ्रमित  यें  सभी  न्यायाधीश  वैसे  ही

 बनें  रहेंगे
 ea

 न्यायाधीश  इनका
 समर्थन

 कर
 देंगे

 तो  ये  सभी  बने  रहेंगे  ।
 मेरे  विचार  में  सरकार  का  यह  इरादा

 शब  भी  वैसा  ही  है
 ?

 1  श्री  दातार
 में  इसी  बात  पर  ग्रा  रहा  हूं  ।

 जब  यह  वेतन  क्रम
 की

 समानता  का  सिद्धान्त  स्वीकार  कर  लिया  गर्या  भ्रथंवा  यह  मान
 लिया

 गया  कि  सभी  एक  जैसे  स्तर  पर  पहुंच
 गये

 हैं  तब  सरकार  को  यह  विचार  करना  पड़ा  कि  इन

 उच्च  न्यायालयों  की
 समाप्ति

 के
 बाद

 यहां के
 न्यायाधीशों

 की  क्या  स्थिति होगी  ।  समानता  लाने

 के  लिये  राज्यों  में  उच्च  न्यायालयों  का  समाप्त  करना  बड़ा  प्रावश्यक  था  ।  क्योंकि  हमें
 सभी न्यायाधीशों  को  एक  जैसी  स्थिति  में  रखना था

 {at  fro  to  चटर्जी :  न्यायाधीशों  में  समानता

 श्री  दातार  :
 समिति  ने  रिपोर्ट  के  पष्ठ  ७  पर  यह  कहा था  कि  उन  उच्च

 जो  far  खਂ न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  का  चुनाव  करने  तथा  उनकी  नियुक्तियां  करने  के
 .

 राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों
 के  न्यायाधीशों के  स्थान  पर

 रखे  एक
 ही

 र जैसा  वेतन  दिया  जाना

 मल  dat  में  ।
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 बड़ा  झ्रावव्यक है  ।  उसने  यह  सिफारिश भी  की  थी  कि  राज्यों  के  उच्च  न्यायालय  समाप्त
 कर  जाने  चाहिय े।.  उक्त  कारण  से  ही  ये  उच्च  न्यायालय  समाप्त  किये गये  हैं  ।  अन्यथा  हमारे

 लिये  किसी  प्रकार का  परिवर्तन  करना  सम्भव  नहीं  हो  सकता  यह  सब  कुछ  में  ने  इस  सिद्धान्त

 के  बारे में  कहा  है  कि  कुछ  उच्च  न्यायालयों  को  क्यों  हटाना  पड़ा
 |

 इसका  «तात्पर्य यह नहीं कि केवल यह  नहीं  कि  केवल  उच्च  न्यायालयों  को  हटा  देने  -  से  सेवा  कीः  शर्तें  उनके

 हित  में  नहीं  रहेंगी  अथवा  न्यायाधीश  बिल्कुल  get  दिये  जायेंगे  या  उनकी  छंटनी  कर  दी

 जायेगी  ।
 सरकार

 का  यह  विचार  बिल्कुल
 ही

 नहीं  सरकार उस  सिद्धान्त  को
 ध्यान

 में  रखते

 हुये  जिस  पर  चुनाव  किया  जाता  यथा  सम्भव
 श्री  न्यायाधीश रखना  चाहती  है

 इनका  चुनाव  सरकार  भारत के  मुख्य  न्यायाधिपति
 तथा  अरन्य

 पदाधिकारियों  के  परामर्श से

 करेगी ।  में  एक  सामान्य  श्राइवासन के  में  कह  सकता  हुं  कि  सरकार  यह  नहीं  चाहती  कि
 जो  न्यायाधीश

 सन्तोषजनक  ढंग  से  अरपना  कार्य  करते  रहे  हें  उनकी  तत्काल  ही  छंटनी
 कर

 दी
 जाये

 ।

 हम  मुख्य  न्यायाधिपति के  परामर्श  से  यथासम्भव  अधिकाधिक  न्यायाधीशों  को  खपाने  का  विचार

 mee  हैं  ate
 यही

 कारण
 है  कि  wea  का  उपयोग  किया  गया  है  ।

 यदि  किसी  विद्वेष
 मामले में  जहां  तक  उच्च  न्यायालयों  सम्बन्ध  है  सरकार  कौर  मुख्य  न्यायाधिपति  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुंचते हैं  कि  सामान्य  स्थिति  की  स्थापना करने  की  दृष्टि  से  meotas  प्रतिभाशाली  कौर

 योग्य  न्यायाधीश  रखना  वाँछनीय  तो  यह  अनिवार्य है  कि  कुछ  न्यायाधीशों  को  हटाना  पड़ेगा  |.

 हम  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  यदि  वे  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  नियुक्त  नहीं  किये  जा
 सकते  तो उन्हें  किन्हीं  wer  ननहर  पदों  पर  नियुक्त  किया  जाये  ।  में  यह  सामान्य  श्रीनिवासन

 देता  हूं  कि
 उनका  काम  कैसा  है  ग्रोवर  किसे  सिद्धान्त  पर  उनकी  नियुक्ति

 की  जानी
 इन  बातों

 को  देखते  हुये  ये  सारे  लोग  लें  जायेंगे  ।  गर्त  श्राप  देखेंगे  कि  न्यायाधीशों  के  अन्याय

 करने
 की

 हमारी  इच्छा  नहीं  जैसा.कि  हमारे  कुछ  माननीय  मित्रों
 ने  कहा  है  |  हमारे  न्यायाघीश

 समान  शौर  सन्तोषजनक ढंग  से  न्याय  कार्य  कर  रहे  उनके  साथ  न्याय  करना  उचित  नहीं

 होगा |  जहां  तक  हो  सकेगा  हम  उनके  साथ  न  तो  न्याय  होने  देंगे  और न  उनकी  स्थिती
 किसी  प्रकार का  प्रभाव  पड़ने  देंगे  ।  यदि  श्राप  इन  दो  सिद्धान्तों  को  ध्यान में  रखें  तो  देखेंगे  कि

 संयुक्त  समिति  ने  जो  कुछ  किया  हैं  उचित  किया  है  |

 उसनें  भाग ख  के  राज्यों  के  सभी  उच्च  न्यायालय  समाप्त  कर  दिये  हें  शौर  सरकार

 मुख्य  न्यायाधिपति  को  यह  अवसर  दिया  है  कि  उनमें  से  वे  ऐसे  व्यक्तियों
 को  चुन  लें  जो

 उच्च  न्यायालय

 गये
 के  न्यायाधीश  बनायें  जाने के  योग्य  हों  क्योंकि  सारे  उच्च  न्यायालय wa  समांग  स्तर  के  हो

 । @

 में  इससे  सहमत हुं  कि  तक  कार्य  का  सम्बन्ध  है  वेतन  का  प्रश्न  इतना
 प्रतीक

 महत्व
 नहीं

 रखता
 |  किन्तु  जैसा कि  में  कह  चुका  जहां  तक  मुख्य  न्यायाधिपति  कौर  भ्रमण  न्यायाधीशों  के

 वेतनों  का  सम्बन्ध  जब  कि  १,  Yoo  रुपये प्रति  मास  का  अन्तर  है  प्रौढ़  जब  कि  हम  इन  को  १,४००

 रुपये  प्रतिमास  ate  देने  जा
 रहे

 हैं
 तो

 क्या  हमें
 यह

 अधिकार  नहीं  हैं  कि  हम  यह  पता  लगाये  कि

 उन्होंने  कसा  काम  किया  है  ate
 फिर

 उनका  चुनाव
 कर  सकें  ?  में

 केवल  की  प्रक्रिया

 ही  इसे  कहूंगा
 ।  क्या  इस  ata  से  सहमत  होगी  कि  जो  सिद्धान्त  संयुक्त  समिति ने  निर्धारित  किये

 हैं  वे  बड़े  सुदृढ़  है  यही
 कारण  है  कि  विमान  भाग

 ख
 राज्यों  में  न्यायाधीशों  के  चुनाव  कौर  उनकी

 नियुक्ति करने  में  सुविधा  की दृष्टि  से  उच्च  न्यायालय  हटाने  पड़े  हैं  ।
 किन्तु  बाद  में  उन्हें  एक  ही

 स्तर  पर  रख  दिया  जायेगा
 ।.  मुझे  प्रसन्नता है  संयुक्त  समिति  ने  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  है

 कि  वेतन  क्रमों  में  इतनी  समानता  होने  से  उनकी  स्थिति  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  कौर  जैसा  कि  सभा

 को  विदित  है  संविधान  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  न्यायाधीशों  का  एक  न्यायालय से  दूसरे
 न्यायालय

 में  स्थानान्तरण  हो  सकता  है

 ।  ऐसे  न्यायालयों न  को  जिनका  काम  वेतन  हो  अन्य

 उच्च  न्यायालयों
 में  स्थानान्तरित  करने  में

 eae
 संयुक्त  समिति

 ऐसे  न्यायालयों

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 को
 हटा  कर  ठीक  ही  किया  है

 ।
 न्यायाधीशों  को  चुनने  का  अधिकार  देने  का  निर्णय  भी  संयुक्त क्त  समिति

 का  ठीक  में  सभा  को  यह  श्राइवासन दे  सकता  हूं
 कि

 हम  इस  अधिकार  का  बहुत  सोच-विचार कर

 उपयोग  करेंगे  और  सभी  सम्बन्धित  दलों  के  साथ  न्याय  करेंगे ।

 मेरे  मित्र  श्री  नेसामनी  ने  एक  area  उठायी थी  ।

 धन  qo  पांडे  ग्रल्मोड़ा--उत्तर-पुर्वे  )  क्या  सारे  न्यायाधीशों  के  लिये

 भ्रमित  भारतीय  पदालि  होगी  ate  क्या  उनका  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  को  तबादला भी  हो
 सकेगा

 ?

 1  श्री  दातार
 :

 यह  एक  बिल्कुल  भिन्न  प्रदान  है  ।  जहां  तक  अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा
 की

 स्थापना  करने  का  सम्बन्ध  जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्य  पुछ  रहे  हें  इसका  सम्बन्ध  राज्य

 सरकारों  से  हे  ।  जिस  प्रकार  afer  भारतीय  प्रशासकीय  सेवा  *  ix  fea  भारतीय  पुलिस

 सेवायें  प्राणी  हैं  इसी  प्रकार  एक  सुझाव  यह  भी  है  कि  एक  अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  भी  होंगी

 चाहिये  |  किन्तु यह  विषय  ऐसा  है  जिस  पर  हमें  राज्य  सरकारों
 की

 भी  सम्मति  लेनी  चाहिये
 जिसके

 पक्ष में  राज्य  सरकारें  नहीं हें  ।  जब  तक  कि  राज्य  सरकारें  इसके  लिये  :  सहमत

 नहों  कि  हम  एक  नयी  सेवा  का  निर्माण  तब  तक  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  के  लिये  कोई  निर्णय  कर

 सकना  बड़ा  कठिन  होगा  ।

 जहां  तक  मेरे  मित्र  श्री  नेसामनी  के  संशोधन  संख्या  २०९  का  सम्बन्ध  में  उनका  ध्यान

 खण्ड  ६८  की  करना  चाहूंगा  जिसमें  कहा  गया  है  कि  किसी  व्यक्ति  जिसे  नियत

 दिनांक  से  पूर्व  विद्यमान  राज्य  के  उच्च  न्यायालय  में  वकालत  करने  का  भझ्रधिकार  प्राप्त किसी

 अन्य  न्यायालय में  उन्हीं  कार्यवाहियों  के  सम्बन्ध  में  वकालत  करने  का  अधिकार  होगा  |

 तत्पसचात म उनका ध्यान खण्ड में  उनका  ध्यान  खण्ड  ५४  की
 कौर  आकर्षित  चाहूंगा

 जिसके  परन्तु क  के
 भ्रनुसार  हस्तान्तरित  भूभाग  में  भी  श्रधिवक्ताशओं  को  वकालत  करने  का  अधिकार  रहेगा

 1  श्री  नेसामनी
 :

 यह  खण्ड  तो  विद्यमान  राज्यों
 में

 नहीं  अपितु  नये  राज्यों

 में  लागू  होता  हे  ।

 श्री  दातार
 :  खण्ड ५४  इस  बारे  में  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  यह  चीज  नये  पुराने  सभी  राज्यों

 के  साथ  लागू  होती  है  ।

 जहां  तक  हैदराबाद  उच्च  न्यायालय  का  सम्बन्ध  उसके  लिये  हमने  विशेष  उपबन्ध  किया

 है  कि
 जो  खण्ड  ६६  (४)  में  दिया  हुश्न  है

 ।  इसमें
 कहा  गया  है  कि  नियत  दिनांक  से  पुत्र  जिस  व्यक्ति

 को  हैदराबाद  के  उच्च  न्यायालय  में  वकालत  करने  का  अधिकार  उसे  नियत  दिनांक  से  आ्रान्ध्

 प्रदेश के  उच्च  न्यायालय  में  भी  वकालत  करने  का  भ्र धि कार  प्राप्त  होगा

 जहां तक  त्रावणकोर-कोचीन  के  अधिवक्ताओं  का  सम्बन्ध  यदि  किसी  परिवहन  की

 श्रावश्यकता  हुई
 तो

 या  तो  में  माननीय  मित्र  का  संशोधन  स्वीकार  कर  लूंगा  अथवा  नया  संशोधन

 प्रस्तुत  करूंगा  ।

 में  आपसे  निवदन  करूंगा  कि  इस  खण्ड  पर  मतदान  न  लें  क्योंकि  जहां  तक  हस्तांतरित

 भूभागों
 का  सम्बन्ध में  प्र घि वक्ताओं को  कोई  भ्र सुविधा  नहीं  होने  देना  चाहता |

 श्री  उ०  थीं  त्रिवेदी
 :

 कया  राजस्थान

 प्रौढ़

 मध्य  भारत  के  PART
 के  लिये  भी

 इसी  प्रकार का  उपबन्ध  जायेगा ?

 श्री  दातार
 :

 में  समझता हूं  उनके  सम्बन्ध में
 किसी  प्रकार  की  कठिनाई  नहीं

 है  |
 _

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 Tt att Jo  स० त्रिवेदी  :  उनके  लिये  भी  कठिनाई हे  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  जांच  की  जा  सकती है  |
 TT

 इन  खण्डों  पर  मतदान

 नहीं  करवा  रहा  हूं
 ।

 शी  दातार  मै  इस  सबकी  जाँच  कर  लंगा  कौर  यदि  कोई  कठिनाई  हुइ  तो  निचय ही
 उसे  दूर  कर  दूंगा ।

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  :  एक  बहुमत  नियम  बनाया  जा  सकता  हे  |

 श्री  दातार  :  डा०  रामा राव  ने  जो  प्रश्न  उठाया  वह  द्विभाषी  राज्य  के  सम्बन्ध  में  नीति

 का  प्रइन  है  जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्य  चार-पांच  दिनों  से  बड़े  उत्साह  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 जहां तक  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध में  कोई  सम्मति प्रकट  नहीं  करूंगा  |

 में  यह  बताना  चाहूंगा  कि  होना  यह  चाहिये  कि  या  तो  गुजरात  बम्बई  तीनों

 के  लिये  उच्च  न्यायालय होनें  चाहिये  wert  न्यायिक  प्रबन्ध  होना  चाहिये  ।  मेरी  समझ  में

 यह  नहीं  भ्राता  कि  मेरे  समित्र  महाराष्ट्र  ौर  बम्बई  नगर  को  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार

 में  किस  प्रकार  रखना  चाहते  हैं  गुजरात  को  उससे  वंचित  रखना  चाहते  हैं  ।

 1  डा०  रामा  राव  :  मेरा  संशोधन  गुजरात  के  लिये  प्लग  उच्च  न्यायालय  बनाने कौर  वर्तमान

 बम्बई  के  उच्च  न्यायालय  का  क्षेत्राधिकार  महाराष्ट्र  जिसमें  बम्बई  भी  सम्मिलित  रखने के

 बारे  मह

 श्री  दातार  :  अन्ततोगत्वा यह  एक  ही  बात  हो  जाती  है  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय

 सदस्य  एक  उच्च  न्यायालय  केवल  गुजरात  के  लिये

 चाहते  महाराष्ट्र के  लिये  नहीं  ।

 Taft  qo  ये०  रेड्डी  :  वह  गुजरात  के  लिये  अलग  उच्च
 न्यायालय

 की
 व्यवस्था

 करने
 की

 बात  कह  करं  गुजरात का  पक्ष  ले  रहे  हैं  |

 fat  दातार
 :  में  बात

 तो
 समझ  गया  किन्तु  इसका  तक॑

 नहीं
 समझ  सका  ।  या  तो

 जेसा
 कि

 विधेयक  में  प्रस्तावित  किया  गया  गुजरात  art  &  ग  इस  अत

 न्यायालय होना  चाहिये  हमें  न्यायिक  प्रबन्ध  करने  चाहिये  जिससे  कि  जहां  तक  गुजरात

 art  महाराष्ट्र का  सम्बन्ध  उनके  लिये  अलग  उच्च  न्यायालय  हो  जाता  है  ae  बम्बई  के

 बारे  में  यह  विचार  करना  होगा  कि  वहां  उच्च  न्यायालय  होना  चाहिये  अथवा  न्यायिक  झ्रायुक्त  का

 न्यायालय हो  ।  यह  एक  बिल्कुल  भिन्न  प्रदान  है  ।

 किन्तु  माननीय  सदस्य  महाराष्ट्र  उच्च  न्यायालय  गुजरात  उच्च  न्यायालय  में  जो  विभेद

 को  एक  साथ  क्यों  न  रख  दिया  जाये
 ?

 कर  रहे  हैं  वह  में  नहीं  समझ  सका  |
 जहां  तक  न्याय  सम्बन्धी  कार्य  का  सम्बन्ध  बम्बई  कौर  गुजरात

 1  डा०  रामा  राव  :  मेरे
 संशोधनों

 जिन  पर  अभी  तक  मतदान  नहीं  हुआ  यह  कहा  गया
 ह  कि  बम्बई  नगर  महाराष्ट्र का  एक  भाग  होना  चाहिये  |

 1  श्री  दातार
 :

 जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  बम्बई  के  भविष्य  के  बारे  में  यह  एक  विशद

 नीति  का  प्रश्न बन  जाता है  ।  ये  दोनों  श्रन्योन्याश्रित हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्य से  निवेदन

 करूंगा  कि.वह इस  संशोधन  पर  इस  प्रक्रम  पर  जोर
 न

 दें
 ।

 देखें  कल  कया  होता  है
 ?

 इस  सम्बन्ध  में  उठाई  गई  तीनों  बातों  का  उत्तर  में  दे  चुका  हूं  ।

 मिल  अंग्रेजी  में  ।
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 1  श्री  नम्बियार  :  यदि  ऐसी  स्थिति  हे  तो  मतदान  कसे  हो

 +  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 में  माननीय  सदस्य  की  इच्छा  से  सहमत  मतदान कल  तक  के

 लिये  स्थगित करता  हूं  ।

 ७११  a

 कौर

 अनुसूची ४  से  ६

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अरव  सभा  राज्य  विधेयक के  खण्ड  ७१
 से  ११४  ake  भ्रनुसूची

 ४
 से  ६

 मा  जिसके
 fag

 पार
 स  तग

 मिले  गम  ह  जो  माननीय  सदस्य  इन  खण्डों

 पर  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहते  हें  व ेसचिव  को  १५  मिनट
 के

 भीतर  सुचित  कर  दें
 ।

 श्री  नेसामनी  :  पहले  में  खण्ड  ११३  के  अपने  संशोधन  संख्या  ४१७  के  बारे  में  कहना

 चाहूंगा  ।

 प्रजा-समाज  वादी  दल  की  सरकार  ने  त्रावणकोर-कोचीन  विधान  सभा  में  भूमि  सुधार  सम्बन्धी

 सात  विधेयक  पुरःस्थापित  किये  थे  जिनमें से  एक  का  नाम  भूमि  विशेषाधिकार  )  विधेयक

 हैं  ।  यह  विधेयक तीन  भागों  में  बंटा  gare  ।

 कांग्रेस  मंत्रिमंडल  श्रपनी  समाप्ति  से  पूर्व  इदावागी  अधिनियम  पारित  कर  दिया  था  जिसके

 द्वारा  काश्तकारों  को  वार्षिक  लगान  का  ८-२/३  दीवानगी  मुखियों  को  प्रतिकर  भुगतान  के  रूप  में

 देना  पड़ा  था  प्रौढ़  उसके  बाद  से  भूमि  पर  इदावागी  मुखियों  का  कोई  अधिकार नहीं  रह  गया  ।

 किन्तु  श्री  पद्मनाभ स्वामी  मन्दिर  की  तथा  प्रासाद  की  सम्पत्ति  के  बारे  में  कांग्रेस  ने  कोई  विधान  नहीं
 बनाया  ।

 इसके  पश्चात  <e &  में  न्नावणकोर-कोचीन  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  समिति  ने  इस

 पर
 विचार  करके  यह  सिफारिश की  काश्तकार  को  जितना  शुद्ध  लगान  देना  हे  उसका  १६ aa

 भुगतान  कर  देने  से  Afar  का  मन्दिरों  शादी  पर  कोइ  अधिकार  नही  रह  जायेगा  ।  सरकार  को

 समय  नहीं  मिलता  कि  वह  oer  दो  भागों  के  बारे  में  भी  विधान  बनाये  इसी  कारण  मेंने  यह  संशोधन

 प्रस्तुत किया  है  ।

 जहां  तक  देवस्वम्  का  सम्बन्ध  है  जो  त्रावणकोर-कोचीन से  मद्रास  को  हस्तान्तरित  किया

 जाने  वाला  उसकी  आस्तियों  ale  दायित्वों  का  मामला  तय  हो  चुका  है  |

 त्रावणकोर-कोचीन विधान  सभा  दारा  पारित  इदावाकाई  अधिनियम  के  अनुसार  मेंने  यह
 संशोधन  इसलिये  प्रस्तुत  किया

 हैं
 कि  नियत  दिनांक  को  या  उसके  पश्चात्  त्रिवेन्द्रम  के  श्री  पसीना

 स्वामी  मन्दिर  को प्रतिकर मिल  जाने  के  बाद  उसका  कोई  St
 afrere

 neh

 ceo

 मद्रास  सरकार

 द्वारा  नियुक्त  प्रतिकर  पदाधिकारी  प्रतिकर  निर्धारित  करेंगे

 मेरा  संशोधन
 विधेयक

 के  केवल  प्रवर्ती  के  बारे  में  है  जो  श्रावण को
 कोचीन

 विधान

 सभा  को  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  है  ate  जिसे  प्रवर  समिति  ने  भी  देखा  है  ।

 संशोधन  संख्या ४१.०  का  सम्बन्ध  उस  राशि  के  हस्तान्तरण  से  है
 जो

 कि  हस्तान्तरित  क्षेत्रों
 में  लोक  कार्यों  के  लिये  निर्धारित  की  गई  थी  ।  त्रावणकोर-कोचीन &  मद्रास  में  जानें  वाले  क्षेत्रों

 के
 लिये  23's

 लाख  रुपये  दिये  गये
 थे

 परन्तु  उस  राशि  में  से  हम  पर  एक  पाई  भी
 व्यय

 नहीं  की

 गयी  हैं  ।
 सारा  काम  अधूरा  पड़ा  है  ।  हम  जब  राय-कर  झदा कर रहे हें तो रहे  हें  तो  उन  क्षेत्रों  में

 हमारे  लिये  सुविधा-कार्य भी  किये  जाने  चाहिये
 परन्तु  बिना  धन  के  कुछ

 भी  नहीं हो  सकता  इसलिये

 मेरा  निवेदन  हैं  कि  वह  राशि  हमें  दे  दी  जाय
 ।

 मल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 इससे  इस  बात  की  भी  आशंका  है  कि  इन  क्षेत्रों  के  लिये  जिन  स्टोरों  का  हस्तान्तरण  करना

 था  वह  भी  न
 हो  सकेगा

 ।
 में  चाहता  हूं  कि  वे  सभी  स्टोर  उन

 क्षेत्रों  की
 श्रीमती  समझी  जाय  भौर  उन्हें

 मद्रास  राज्य के  हवाले  कर  दिया जाय

 मेंने  खण्ड  ७७  सम्बन्धी  अपने  संशोधन  नं०  ४११ में  यह  निवेदन  किया  है  कि  उन  क्षेत्रों  के

 शिक्षा  केन्द्रों  तथा
 अस्पतालों

 arte  में  जिन  seat  की
 आवश्यकता  हैं  वे  उन्हें  तत्काल  संभरित

 कर

 दी  जाय॑  ताकि  उन्हें  किसी  कठिनाई  का  सामना न  करना  पड़े  ।  इसके  बारे  में  हम  राज्य  प्रमुख

 के  सलाहकार  से  प्रार्थना  कर  चुके  हें  परन्तु  इसकी  प्रो  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया
 ।  इसीलिये  मेरा

 निवेदन है  कि  इनकी  कौर  तत्काल  ध्यान  दिया  जाय  तथा  ३१  मारे  को  जिन  ग्रौषधियों  के

 दिये  गये  वे  इन  संस्थापकों  को  नियत  तिथि  से  पहले  अवश्य दिये  जाय  ।

 मेरे  संशोधन  संख्या  ४१२  का  सम्बन्ध  एक  राष्ट्रीयकृत  कम्पनी से  है  ।  मिनरल

 नमक  एक  राष्ट्रीयकृत  समवाय  का  एक  भाग  तो  मद्रास  राज्य  में  गया  हे  जब
 कि

 दूसरा

 भाग  केरल  राज्य  में  है
 ।

 इस  सम्बन्ध में  मेरा  यह  सुझाव  ह  कि  इस  राष्ट्रीयकृत  समवाय का  जो
 भाग  हस्तान्तरित क्षेत्र  में  उसे  मद्रास  राज्य

 को
 हस्तान्तरित कर  दिया  जाय  प्रौढ़  उसके  प्रबन्ध

 कायें  का  सारा  भार  मद्रास  राज्य  को  सौंप  दिया  जाय
 |

 दूसरी  राष्ट्रीयकृत  कम्पनी  राज्य  परिवहन  कम्पनी  है  ।  wa  क्योंकि  यह  हशम  मद्रास  राज्य

 में  मिल  रहे  हें  इसलिये  उन  परिवहन  बसों  के  एक  श्रनुपातक  पर  हमारा  भी  afar  है  इसलिये

 वह  अंश  मद्रास राज्य  को  सौंप  दिया  जाय  |

 खंड
 ८७

 के
 संशोधन  संख्या  C23  में

 मेंने
 वन  रक्षण  का  उल्लेख  किया  है

 ।  वस्तुस्थिति

 यह  है
 कि

 इन  क्षेत्रों  के  हस्तान्तरित  होने  से  कुछ  समय  पूर्व  ही  उन  क्षेत्रों  में  से  बहुत  सी  लकड़ी

 काट  कर
 त्रावणकोर-कोचीन

 में  भेज  दी  गई  थी  ।  यह  एक  अ्रन्यायपूर्ण  बात  क्योंकि  ag  हमारी

 सम्पत्ति  इसलिये  वह  हमारे  हवाले  कर
 दी  जाय ।  मुझे  तराशा  है  कि  मेरे  इन  संशोधनों  पर  प्रगति

 प्रकार  से  विचार  किया  कौर  उन्हें  स्वीकार कर  लिया  जायेगा  ।

 1  श्री
 उ०  र्०  त्रिवेदी

 :
 मेंने  कई  संशोधन  किये  अधिक  महत्वपूर्ण संशोधन  खण्ड

 संख्या  १०२
 के  बारे  में  है  जिसमें  मेंने  यह  सुझाव  दिया  है

 कि
 वे  वित्तीय  निगम  जो  कि  विभिन्न

 में  पहले  स्थापित  किये  गये  उन्हें  समाप्त  कर  दिया  जाये  we  उनके  स्थान  पर  नये

 प्रस्तावित  राज्यों
 में  नये  वित्तीय  निगम  स्थापित  किये  जायें  ।  उन  पुराने  निगमों  को  समाप्त  करने

 की
 बड़ी  आवश्यकता है  क्योंकि  उनमें  बिना  किसी औचित्य  के  ही  बहुत  भ्रमित  धन  दे  दिया  गया  था  ।

 वह  धन
 तो  पे से  लोंगों

 को
 दिया  गया  था  जो  कि  सरकार  को  वोट  दे  सकें  ।  अरब जबकि जब  कि

 बना  रहे  में  चाहता हुं  कि  इस  काम  को
 योग्य

 तथा  उत्साही  लोग  संभालें  ।  पुराने  निगमों

 के
 सभी

 लोग  कांग्रेस  के  चमत्कार  हैं  ।  मुझे  पता  है  कि  मध्य  भारत  राजस्थान  में  इतना  ahs

 रुपया  केवल  वोटें  प्राप्त  करने  के  लिये  ही  लटा
 दिया  गया

 ह  ।
 इसलिये  में  चाहता  हूं  कि  यह  धन  जो

 पुराने  राज्यों
 को

 दिया  गया  हे  उसका  भार  नये
 राज्यों

 पर
 न  पड़े  ।  इसलिये  उन  पुराने  निगमों

 को
 समाप्त  कर  दिया  जाये  कौर  उनके  स्थान  पर  नये  निगम  स्थापित किये  जायें  ।  परन्तु  इसका

 यह  अर्थ  नहीं  कि
 दिये

 गये
 aha

 धन  वापिस  न  लिये  जायें  ।  वे  भ्र ग्रिम धन  तो  बड़ी  सख्ती

 से  न  केवल  निगमों  से  बल्कि  व्यक्तियों से  भी  वसूल  किये  जायें  ।  हि प्रत् तम  फिर  से  निवेदन

 है  कि  इस  संशोधन  को  स्वीकार कर  लियां  जाये  ate  पुराने  निगमों  को  समाप्त  कर  दिया  जायें  ।

 1  श्री  श्रच्युतन :  आ्रास्तियों  तथा  दायित्वों  के  विभाजन  के  बारे  में  बहुत  कठोरभाव  व्यक्त

 किये  गये  हैं
 ।

 परन्तु  में  श्री  नेसामनी  के  इस  कथन  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  एक  निर्मित  क्षेत्र  से  कई  लाख
 रुपयों  की  कीमती  इमारती  लकड़ी  त्रावणकोर  त्रिवेन्द्रम  भेज  दिया  गया  वहां  पर  तो  राष्ट्रपति

 का
 प्रशासन

 था
 जिसमें

 इस
 प्रकार

 की
 घटना  होना  असम्भव है

 |

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 श्रच्युतन

 मुझे  तो  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इसके  बारे  में  श्री  नेसामनी
 को  स्वयं  कोई  ज्ञान  नहीं

 उनका यह  संशोधन  तो  श्री  गोपालन द्वारा  पूछें  गये  एक  पर  ही  श्राघारित ह ह
 ।  इसलिये  माननीय

 सदस्यों से  मेरी  प्रार्थना है  कि  वे  इस  प्रकार  की  भावुक  बातों
 में

 बह
 न

 जायें
 ।

 पंडारावगाई तथा  sea  विधेयकों  के  बारे में  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया है  उसके  बारे

 में  मेरा  यही  कहना  है  कि  इस  प्रकार  के  संशोधन  को  प्रस्तुत  करने का  कोई  प्रश्न  ही  पेदा  नहीं  होता

 इसलिये  उसे  स्वीकार  नहीं  करना  चाहिये  ।

 उन्होंने  यह
 भी

 कहा  हू  कि  कुछ
 राशियों  जो

 व्यय  नहीं
 की  गई  झ्रास्तियां समझ  लिया

 कि  उनके  मन  में  त्रावणकोर की  राज्य  सरकार  कांग्रेस  के जाय  ।  मझे
 तो  यह  प्रतीत  होता  है  कि

 प्रति  कोई  भ्रच्छे

 विवाचन

 इसीलिये वे  चाहते  हें  कि  कुछ  एक  व्यय  न  की  गई
 राशियों

 को
 आस्तियां  समझा  जाय  झ्र ौर  उन्हें  मद्रास  सरकार  को  दे  दिया  जाये  ।  परन्तु  इस  बात  का  सम्बन्ध

 तो  दोनों  सरकारों  से  इसलिये  इसका  निर्णय  उन्हीं  पर  छोड़  दिया  जाये  ।  इन  बातों का  राज्य

 पुनर्गठन  विधेयक से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  इसलिये  इन  संशोधनों  को
 स्वीकार  करने  में  कोई

 अदित्य नहीं  हे  ।

 1  श्री  गौड़
 :  मेरे

 दो  संशोधन  हें  अर्थात्  संशोधन  संख्या
 २५५

 तथा
 संशोधन  Qu  में  यह  कहा  गया  है  कि  ares  को  ग  श्रेणी के  राज्यों  से  निकाल कर  महाराष्ट्र में

 मिला  दिया  जाये  ।  महाराष्ट्र  का  बम्बई  पर  पूरा  पूरा  भ्र धि कार  हूं  ।  प्र  संशोधन  संख्या  २५६

 में  यह  कहा  गया  हे  कि  शब्द के  स्थान  पर  रख  दिया जाय  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जिन  संशोधनों  के  बारे में  कह  हैं  उन्हें तो  हम

 पहल  ही  निपटा  चुके  हैं  ।

 श्री  गाडीलिंगन  गौड़  :
 तो

 फिर  में  श्रौद्योगिक  वित्त-निगमों  के  बारे  में  बोलूंगा  ।  इस

 सम्बन्ध में  में  श्री  त्रिवेदी  के  इस  सुझाव  से  सहमत हूं  कि  उन  निगमों  को  समाप्त  कर  दिया  जाये  ।

 श्री  प्र०  Ho  थामस :  इस  विधायक  के  खण्ड  संख्या  94.0  के  बारे  में  मेंने  संशोधन  संख्या

 428,  LY,  AVY  और
 ५१६  प्रस्तुत  किये  खण्ड  ७५  के  भ्रनुच्छेद  २७०  तथा  २७२  के  भ्रनुसार

 केन्द्र  द्वारा
 इकट्ठा  किया  गया  राय-कर  तथा  उत्पादन  शुल्क  विभिन्न  राज्यों  म  अनुपात  से  बांटा

 वास्तविक  विधेयक  में  खण्ड  ७५का  उप-खण्ड  (२)  था  ही  नही ं।  यह  तो
 बाद  में  भारतीय

 राज्य  वित्त  जांच  समिति  की  रि  पर  केन्द्र  तथा  कौर  मैसुर
 राज्य में  एक  करार  होने  पर  सम्मिलित  किया  गया  था  ।  यदि  उन  राज्यों को  कोई  विद्वेष  श्रीमान

 न
 दिया  उन्हें  केवल  अनुपात से  ही  राय-कर तथा  उत्पादन  शुल्क  दिया  गया  तो

 उससे  उन  राज्यों  का  भ्रातृत्व  ही  खतरे  में  पड़  जायेगा  ।  भारतीय  राज्य  वित्तीय  जांच  समिति  ने

 भी
 यही  सिफारिश  की  है  कि|

 कम
 से  कम  पांच  वर्षों  के  लिये  उन  राज्यों  को  भाग  क  राज्यों के  समान

 ही  भाग  दिया  अधिक  से  अधिक  भाग  दिया  जाये  ।  इस  करार  में  यह  निर्णय  किया  गया  था

 कि  सौराष्ट्र  को  Od  लाख  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  को  Vee"  ४  लाख  रुपया  wie

 मैसुर  को
 ३४५

 लाख  रुपया  दिया  जाये
 ।  उस

 जांच
 समिति

 ने  यह
 भी  सिफारिश की  थी  कि  १९६०

 इन  राशियों  को  कम  न  किया  जाये  |

 जांच  समिति  ने  art  प्रतिवेदन  में  लिखा  है  कि  त्रावनकोर राज्य  में  भ्रान्त रिक  उत्पादन

 शुल्कों  के  उत्पादन  पर  उसे  ३३० लाख  रुपये
 की  होगी  सौराष्ट्र  और  मैसूर की  भी  वहीं

 स्थिति  et
 इसीलिये  उसने

 यह  सिफारिश  की  है  कि  तीनों  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  उल्लिखित  राशियों

 a  ७  में  ।
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 को  REgo  तक  जारी  रखा  कौर
 यह  कहा  था  कि  यदि

 विधान  सभा  यह  स्वीकार कर  ले  तो

 उसे  १९६०  के  बाद  भी  जारी  रखा  जा  सकता हे  ।  परन्तु  विधान  सभा  ने  इसे  स्वीकार

 न  किया  तत  यदि  संयुक्त  समिति  इस
 उपखण्ड

 को
 स्वीकार  न  करती

 तो  निश्चित किया  हुमा

 वह  करार  हो  गया  होता
 ।

 fait उ०  qo  त्रिवेदी  :  खण्ड  संख्या  ७५(२)  W¥(2  के  सूत्र  में
 यह

 ११ *  ८५  प्रतिश्त
 बताया  गया  है  कि  गुजरात  को  ६  प्रतिशत  भाग  जाये  महाराष्ट्र

 दिया  जाये  ।  परन्तु में  समझ  नहीं  सका  कि  ऐसा  क्यों  किया  गया  ह  ।  गुज  रात  से  2°! atin  प्राय-कर

 प्राप्त  होता  तो  उनको  भाग  भी  अधिक  मिलना  चाहियें  |

 श्री  श्र ०  म०  थामस :  में
 इसका  उत्तर

 न
 देकर  केवल  अपने  संशोधनों  के  बारे  में

 में  ही  बोलूंगा  ।

 जहां  तक  उस  करार  का  सम्बन्ध  हमें  वह  पूर्णरूपेण  स्वीकार  परन्तु  में  यह  चाहता  हूं
 कि

 उस  करार
 को  १९६०  तक  जारी  रखा  जाये

 यदि  भारतीय  राज्य  वित्तीय  जांच  समिति  की  सिफारिश  तथा  उन  राज्यों  के  सम्बन्ध  में

 किये  गये  करार  को  ही  ध्यान  में  रखें  तब  तो  gx  के  बाद  उन  राज्यों  को  कम  धन
 मिलेगा  ।  इस

 सम्बन्ध  में  मेरी  यही  प्रार्थना  है  कि
 Ly ? eyg-  ५७  के  सिद्धान्त को  १९६६०  तक  लागू  रखा  जाय

 में  चाहता  यह  हूं  कि  YEgo  तक  इस  राशि  में  किसी  प्रकार
 की

 कोई  कमी
 न  की  जाय

 जांच  समिति

 ने  भी  अपने  प्रतिवेदन  में  इसी  बात  की  सिफारिश  की  है  ।  wa  भारत  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को

 स्वीकार  कर  के  PEYY-AG  के  द्वितीय ag  में  राशि  को  कम  नहीं  किया  हे  QeUE—KYO H के

 लिये  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक में  यह  स्पष्ट  कहा  गया हैं  कि  राशि  कम  न  की  जाय  ।  मेरा  निवेदन

 हे  कि  यही  सिद्धान्त  भ्रामक  वर्षों में  भी  लाग  किया  जाय  ।  मझे  आश्या हैं  कि  इन  तीनों

 राज्यों  के  सदस्य  मेरे  इन  संशोधनों का  समर्थन  करेंगे  |

 यह  सच
 कि

 संयुक्त  समिति  इस  सम्बन्ध  में  सीधे  यक  में  कोई  संशोधन
 न

 कर  सके  परन्तु

 इस  बात  का  हर्ष  है  कि  केन्द्रीय  सरकार ने  इसे  PEYY—-4S  तथा  PE 4Q—AK  के  लिये  स्वीकार कर

 लिया हं  ।  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  सिद्धान्त  को  आगामी  वर्षों  पर  भी  लागू  किया  जाय
 ।

 ma  क्योंकि  यह  सभा  प्रश्न  पर  तथा  ५  वर्षों  के  लिये  अनुदानों  पर
 विचार

 कर

 हे  इसलिये  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इन  तीनों  राज्यों  के  साथ  न्याय  किया जाय  ate  क्योंकि

 वे  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  भारी  उद्योग  प्रारम्भ  कर  रहे  हें  इसलिये  उन्हे  दी  जाने  वाली  राशियों

 में  कोई  कमी  न  की  जाय

 ्रावनकोर-कोचीन  को  मिलने  वाला  अनुदान
 केरला प्रौढ़  मद्रास  को  देना  पड़ेगा  क्योंकि

 एक
 भाग  मद्रास  में  जात ह  ।  इसी  कारण  मेंने  भ्र पने  संशोधन  में  कहा  है  कि  मद्रास  को  र  प्

 लाख  रुपये  की  बजाय २६  '  ६  लाख  रुपये
 जायेंगे  ।  क्योंकि में  राज्य  बृहत्तर  मैसूर  में

 आता  ३४४५  लाख  रुपये  बृहत्तर  मंसुर को  देने  होंगे  निवेदन है  कि  गृह-कार्य  मंत्रालय

 को  यह  संशोधन  स्वीकार  कर  लेने  चाहियें  ।

 मेरे  मित्र  श्री  नेसामनी  नें  जो  शिकायतें  की  उनके  बारे  में  उनके  बदले में  की  गई

 शिकायतों  के  बारे  में  समाचार  पत्रों  में  समाचार  प्रकाशित  होते  रहे  हैं
 ।  हम  यह  भी  देख  चुके  हें  कि

 त्रावणकोर-कोचीन  मद्रास  की  सरकारें  इन  शिकायतों  को  भ्र स्वी  कार  करती  हैं  ।  में  इन  शिकायतों

 पर  इस  डर
 से

 चर्चा  करना  नहीं  चाहता  हूं  कि  हो  सकता  है  कि  इसका  मिल  कर  काम  करने  वाले  दो

 राज्यों
 पर  प्रभाव  पड़े

 ।
 यह  ठीक  है  कि  यदि  किसी  बात  fain  के  बारे  में  गृह-कार्य  मंत्रालय

 को

 बताया  जाता
 तो  मुझे  विश्वास  हैं  कि  गृह-कार्य  मंत्रालय  आवश्यक  कार्यवाही  करेगा  ।  वास्तव में

 में  जानता हूं  कि  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  अनुदेश दिये  हैं  कि  ऐसी
 शिकायतों

 के  लिये  कोई  गुंजाइश नहीं

 होनी  चाहिये
 |

 अंग्रेजी  में  ।
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 अ ०  म०  थामस

 इस  विधेयक  में  खंड  ११३  संयुक्त  समिति के  प्रतिवेदन  के  पैरा
 ve

 में
 बताये

 गये  कारण
 के  आधार  पर  समाविष्ट  किया  गया  हें  ।  इसमें  उपबन्ध  किया  गया  हैं  कि  श्रावनकोर-देवस्वम बोड़
 के  देवसोम  अतिरिक्त  निधि  का  दो  राज्य  सरकारों  में  हुए  समझौते  के  आधार  पर  २७

 '
 oe

 '
 ५

 के  अनुपात  में  विभाजन  किया  जाय  ।  में  गृह-कार्य  मंत्रालय से  निवेदन  करता  हूं
 कि

 वह  मद्रास  पर

 झपना  प्रभाव  डालें  we  यदि  सम्भव  हो  तो  मद्रास  सरकार  को  त्रावनकोर  देवस्वम्  ats  की  प्रतिष्ठित
 निधि का  nfya  वैध  श्र  सम न्याय्य  विभाजन  स्वीकार  करने  के  लिये  सहमत करे  ।  यह  बात

 अच्छी  हैं  कि
 निधि  के  प्रारम्भ  के  बारे  में  हम  कुछ  जानते  हैं

 ।
 यह  सभा  यह  तय  करने  में

 समझें

 हो  सकती है  कि  इस  निधि  का  किस  अनुपात  में  विभाजन  किया
 जाय

 ।
 त्रावणकोर

 में
 मन्दिरों  की

 अचल  सम्पत्तियां  थी  कौर  कौल  मुनरो  के  दीवान-काल  में  ये  सम्पत्तियां  राज्य ने  ले  ली  थीं
 मन्दिरों  का  व्यय  भी  राज्य  उठाता  था  ।  त्रावणकोर  ३  कोचीन  राज्यों  के  एकीकरण  के  समय

 में  यह  उपबन्ध  किया  गया  कि  राज्य  द्वारा  ली  गई  सम्पत्तियों  के  बदले  में  श्नावनकोर  देवस्वम्

 are  को  ४४५  लाख  रुपये  दिये  जायं  ।  इसके  अतिरिक्त श्री  पद्म नाभा स्वामी  मन्दिर  से  ली  गई

 सम्पत्ति  से  होने  वाली  श्राय ६  लाख  रुपये  मानी  तथा  इस  प्रकार  देवस्वम् als  को  ५१  लाख

 रुपये का  भुगतान  होना था  ।  श्रत: इस बोड़े इस  बोर्डे  का  प्रारम्भ यह  था  ।  ,  अब  जब  कि  मद्रास  में
 मिलाये

 जाने  वाले  चार  ताकों  के
 मन्दिरों  को

 त्रावणकोर  देवस्वम्  बोर्डे  के
 क्षेत्राधिकार

 से
 निकाला

 तो  उन  मन्दिरों  के  व्यय  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करनी  होगी  |

 भी  ने खा मनी  :  afar  के  प्रदान  पर  ।  सभा  में  खंडवार  चर्चा  होते  समय  क्या  कोई

 जिसने  कोई  संशोधन  न  रखा  खंड  या  किसी  संशोधन  पर  बोल  सकता  है
 ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :  खंडों  पर  विचार  किये  जाते  समय  वह  खंड  या  किसी  भी  संशोधन  का

 समर्थन
 या  विरोध  कर  सकता  है  ।

 ०
 थामस

 :  भूल  विधेयक
 में  त्रावणकोर  देवस्वम्  बोलें  को  ४६

 '
 ५  लाख  रुपये

 आर  श्रवदेष
 ४  '

 ५  लाख  रुपये  मद्रास  राज्य  को  देने  के  उपबन्ध  का  झ्राधार  यह  था  कि  इन  सम्पत्तियों
 से  होनें  वाली  ara  FATT  मद्रास  राज्य  को  मिली  सम्पत्तियों  से  भी  इतनी  ही  अय  होती  |

 परन्तु  बाद  में  पिछले
 तीन

 वर्षों  के  औसत व्यय  की  दृष्टि  से  यह  स्वीकार  किया  गया  कि
 मद्रास  राज्य

 में  जाने  वाले  मन्दिरों  के  व्यय के  लिये  १३ '  ५  लाख  रुपये  दिये  जाने  चाहिये ax  यह  राशि  ५१

 लाख  रुपयों  में  से  कम  की  जानी  चाहिये  ।  मेरा  है  कि  यदि  व्यय  के  grave  पर  नियतन

 किया  जाता  है  तो  ऐसा  करना  उचित  है परन्तु  यदि  इस  निधि  के  प्रारम्भ  की  दृष्टि  से  ate

 यों
 व  दायित्वों के  आधार  पर  विभाजन किया  जाता  तो  यह  उचित न  होगा  ।  यदि  व्यय  ही

 आधार  माना  जाता  तो  तश्रावनकोर-कोचीन  के  झवदिष्ठ  राज्य  के  मन्दिरों  के  लिए  भी  यही

 आधार  माना  जाना  चाहिये  ।  श्राविका-कोचीन  सरकार  शिनोर  मद्रास  रू रकार  के  बीच  हुए
 att  की  उपेक्षा

 करने  में
 केन्द्रीय  सरकार  की  कठिनाइयों को  में  समझता  क्योंकि  यद्यपि

 न

 मन्दिरों
 के

 कार्य
 के  लिये  उनके  पास  ५  लाख  रुपये  के  राजस्व की  भूमि  फिर  इन्हें  वर्तमान

 रूप  में  चलाने  के  लिये  लाख  रुपये  कौर  व्यय  करने  होंगे  ।  यही  उचित  समझा  गया
 अतिरिक्त  निधि  के  विभाजन  के  लिये  भी  वही  आधार  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ।

 ii  बर्मन  पीठासीन

 अनुच्छेद  Roy  के  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  को  एक  तद थें  wart  दिया  जाना

 संयुक्त  समिति में  तके  दिये  गय  थे  कि  aifeaat  व  दायित्वों  के  विभाजन  के  मामले में  ak
 न्

 नि  wat
 के  नियतन  के  मामले  में  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों का

 ध्यान  रखना  होगा

 मलाबार '  पिछड़ा  हुमा  क्षेत्र  त्रावणकोर-कोचीन
 '
 राज्य के  अन्य  क्षेत्रों

 की
 भारती

 उसका  विकास  करना  भावी  केरला  राज्य  पर  एक  बहुत  बड़ा  भार  होगा  |  हस
 बात

 मूल  प्रंग्रेजी में  ।
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 भ्रनुरोध  किया  गया
 था

 कि  उपयुक्त  बंटवारा  किया  जाय  परंतु मंत्री  महोदयों  बताया
 इन

 मामलों  पर  नियुक्त  होने  वाला  वित्त  आयोग  विचार करेगा  ।  इस  अ्राइवासन की दृष्टि की  दृष्टि  से  पिछड़े

 हुए  क्षेत्रों  की  श्रावश्यकताओओं  के  लिये
 कोई  नियतन

 करने
 के  किसी

 भी
 संशोधन  पर  जोर  नहीं

 दिया  गया  ।  मत
 अरब  मेरा  निवेदन  यही  है  कि  गृह-कार्य  मंत्रालय

 यह  ध्यान रखे
 कि  वित्त  sata  झपनी  प्रति  सिफारिश  करते  समय  इन  विचारों  का  ध्यान रखे  ।

 महोदय  :  सदस्यों  द्वारा  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  में  खण्ड ७१  से  ११४  कौर
 सूची  ४

 से  ६  में  निम्नलिखित  संशोधन  प्रस्तुत  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  गई  है

 खण्ड  सख्या  संशोधन  संख्या

 ७२  १०

 ५१३,  AWS,  AVA,  AWE

 \o\9  SR

 ८२  eax

 ८७  ERR

 १०२  SLY,  CY,  EXE

 23.0  C29  ५१७

 सालिस  संशोधन  सदस्यों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये

 सदस्य का  नाम  संशोधन  संख्या

 खण्ड  -व्यय  क  लिये  धन  का  विनिमय  शादी  )

 श्री  नेसामनी  ई  १०

 खण्ड  ७५--राजस्व  का  वितरण

 श्री  ज ०  मत  थामस  X23,  a4  AQY,  ५१६

 खण्ड  gio—_afq  तथा  सामान

 श्री  नेसामंनी  १

 खण्ड  ८२--राज्य  उपक्रमों  को  श्रास्तियां  तथा  दायित्व

 श्री  नेसामनी  BRR

 खण्ड  sie—tfaa

 श्री  नेसामनी  Yo

 खण्ड  राज्य  वित्त  निगमों के  / बारे में  उपबन्ध

 श्री उ०  म०  त्रिवेदी  CLG ४  ११४,४१६

 खण्ड  की  देवस्वम्  अतिरिक्त  निधि  क  बार  में  उपबन्ध

 श्री  नेसामनी  है  १७

 श्री  अ्रच्यतन  ु  916
 AQY

 सभापति  महोदय  :  यह  संशोधन  ga  सभा  के  समक्ष  हैं  ।
 ह

 मूल  aa में
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 fat  qo  नायर :  में  श्री  नेसामनी के  संशोधन  संख्या  ४१२  के  भाव  से  सहमत  हूं
 ।

 श्री

 नेसामनी के  कथन  में  कुछ  जान  है  क्योंकि  कुछ  औद्योगिक  शर  उपक्रम उस  प्रकार  के

 हैं  जिनका  मेंने  उल्लेख  किया  विशेष  कर
 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  परिवहन  विभाग  के

 मामले में  खंड  ८२  जिस  रूप  में  वह  प्रवर  ही  कुछ  भ्रम  होगा  |
 यह  त्रावणकोर-कोचीन

 की  ही  विचित्रता  नहीं  है  अपितु  मद्रास  राज्य  में  लिवर  आयल  फैक्टरी
 का  भी

 यही  हाल  है

 सरत  में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  खंड-विशेष  को  इस  प्रकार  बनाने  पर  विचार  करें
 संशोधन की  शझ्रावश्यकता न  रहे  ।  इसके  दोबारा  तैयार  किये  गये  ड  में  एक

 यह
 भी

 उपबन्ध  होना  चाहिये  कि  राज्य  क्षेत्रों  के  हस्तान्तरण  के  परिणामस्वरूप  किसी  राज्य
 द्वारा

 भी  गये

 वाणिज्यिक ate  औद्योगिक  उपक्रम  सरकारी  उपक्रमों  के  रूप में  ही  काम  करते  रहेंगे  ।  में  इस  बात

 पर  इसलिये  जोर  दे  रहा  हूं  कि  न्नावनकोर-कोचीन  के  बहुत  से  परिवहन  कार्यकर्त्ताश्नों  ने  मुझे  बताया
 है

 कि
 ऐसी

 अफवाहें  फैली  हुई  हूं  कि  मद्रास  सरकार  इस  उपक्रम
 को

 किसी  गैर-सरकारी  अभिकरण

 को देने  पर  विचार कर  रही  यदि  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  करते  तो  इससे  कुछ  गड़बड़ी होगी
 |

 हम  जानते हैं  कि  गैर-सरकारी मालिक  के  यहां  सेवा  की  देते  सरकार  की  सेवा  की  घातों  अपेक्षा

 निश्चय ही  बुरी  इसके  साथ ही  कई  वर्षों  तक  सरकारी  नौकरी  करने  के  बाद  उनसे  गर-सरकारी

 मालिक  की  नौकरी  करने  के  लिये  कहना  बहुत  बड़ी  ज्यादती  होगी  ।

 परिवहन
 विभाग  की

 आस्तियों
 का  युक्तिपूर्ण  विभाजन  होना  चाहिय े।  saratthac  बंटवारे

 के  ताज  उस  विभाग  के  पास  जो  मोटर  प्रतीक्षा  ae  शादी  वें  मद्रास

 सरकार  को  मिलने  चाहियें  ।

 श्री
 उ०  स० द  त्रिवेदी

 :  खंड  में  कहा  गया  हूं  कि
 वाणिज्यिक

 या  औद्योगिक  उपक्रम  उस
 उत्तराधिकारी  राज्य  को  दे  दिया  जायेगा जिसमें  वह  स्थित

 rerrr—  का  क्या
 प्र् है  ?

 यह  वह  स्थान  है  जहां  मुख्य  कार्यालय  स्थित  हैं  या  जहां  सारा  उपक्रम

 श्री  | ह ५  go  नायर  : मेंने  कहा  था कि  कारखाने  की  स्थिति  हो  सकती  है

 या
 मुख्य  कार्यालय  की  |  खंड  को  पुनः  बनाकर  इसे  स्पष्ट  करना  होगा  |

 एक  सरकारी  उपक्रम  का  मामला  हे  जिसका  श्री  नेसामनी ने  उल्लेख  किया  था  ।  इस

 उपक्रम का  नियन्त्रण  करने  वाला  कार्यालय  केरला  में  परन्तु  एक  कारखाना उस

 क्षेत्र  में  रहेगा  जो  मद्रास  राज्य  में  मिलाया  जा  रहा  है
 ।

 परन्तु  मद्रास  राज्य  में  मेरा  ख्याल  है  कि  चल
 कल  कोई  ऐसा  सरकारी  उपक्रम नहीं  है  जो  फैक्टरीਂ  जैसी कोई  फैक्टरी  चलाता है  ।  ऐसे

 मामले
 में

 बाद  में  उत्तराधिकारी  राज्य  द्वारा  कोई  ऐसा  तक॑  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  कि  उनके  पास

 दक्ष  व्यक्ति  नहीं  हैं  या  सुविधा  नहीं  या  उनके  लिये  दूरी  की  समस्या है  ।  हो  सकता  हैं  कि  यह

 एक  समस्या हो  क्योंकि  यह  मद्रास सरकार  के  स्थान  से  ५४५०  मील  |  सरकारी  उपक्रम
 सरकार

 द्वारा  ही  चलाया  जाना  चाहिये  ताकि  कर्मचारी  लोग  राज्य  उपक्रम  के  काम  करने  के  सारे  लाभ

 उठा  सकें  |  इस  खण्ड  में  हमें  इसका  उपबन्ध  करना  चाहिये  |

 में  श्री  नेसामनी  द्वारा  रखे  गये  संशोधन
 संख्या  ४१३  से  सहमत  नहीं  हूं

 |
 यह  कहना कि

 सम्बन्धी किये  गये  सारे जेसा  कि  श्री  ने सा मनी  ने  अपने  संशोधन  में  उल्लेख किया  वन

 ठेके  शुन्य  हो  उचित  नहीं  है  ।  क्योंकि  ठेका  एक  वह  समझौता  है  जो  विधि  द्वारा  लागू  किया

 जा  यदि  किसी  पार्टी  ने  यह
 जाने  बिना

 कि
 राज्यों  का  विद्यमान  पर  या  राज्य  पुनर्गठन

 aan a ar  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार
 पुनर्गठन  उस

 समय  की  विधिपूर्वक  बनी  सरकार  से  ठेका  किया

 तो  यह  उसकी
 गलती  नहीं  है  ।

 अंग्रेजी  में  ।
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 यदि  ठेकेदार  अपने  दायित्वों  को  पूरा  नहीं  तो  ठेके  के  प्रतिशत  बहुत से  ऐसे  खंड

 जिनके  पराधीन  arg  उसे  दंड  दे  सकते  हे  ।  यदि  वह  यह  तक  देते  कि  निश्चित तारीख  से  ठेके  अन्य

 हो  तो  कुछ  समझा जा  सकता  था  ।  परन्तु वह  तो  कहते  हैं  कि  ये  २  १९५६ से  शून्य

 माने  जायेगे  ।  ईश्वर का  शुकर  है  कि  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  ये  ठेके  गत
 वर्ष

 से  शून्य  माने  जायेंग े|

 मेरा  निवेदन  ह  कि  हमें  यह  संशोधन  स्वीकार  कर  देना  चाहिये  क्योंकि  इस  योग्य  नहीं  हैं  कि

 हम  इस  पर  विचार  करें  ।

 इन  दादों  के  साथ  में  संशोधन  संख्या  ४१२  के
 भाव

 का  समर्थन करता  हं  परन्तु  संशोधन

 संख्या  ४१३  का  कड़ा  विरोध  करता  हुं  ।

 श्री उ०  स०  त्रिवेदी
 :  इस  प्रकार के  विस्तृत  विधेयक  की  भाषा  बहुत  निश्चित  होनी  चाहिये

 तथा  जहां  प्रदान
 राज्यों

 के  बीच
 आस्तियों  तथा  दायित़्वों

 के
 बंटवारे

 के  सम्बन्ध में  है  तो  यह
 ग्रोवर भी  ग्रा वस् यक हो  जाता  हूं  कि  भाषा  बिल्कुल  निश्चित  प्रकार  की  हो  ।

 यद्यपि  राज्यਂ  शब्द  खण्ड
 ८०

 तथा  519(&) (77) me  में  प्रयुक्त  हें  तो  भी  इन
 शब्दों

 की
 परिभाषा

 कहीं  नहीं
 दी

 गई  है  यह  परिभाषा  कहीं न  कहीं  श्रव्य दी  जानी  चाहिय े।
 खण्ड  ८२  में  शब्द  का  भी  प्रयोग किया  गया  ह  तथा  यह  इस  प्रकार  से  है  कि  विद्यमान

 राज्य की  भ्रान्तियाँ  तथा  दायिताएं  उस  उत्तराधिकारी राज्य  को  हस्तान्तरित  होंगी  जिसमें  कि  वे

 स्थित  हैंਂ  ।  कई  उदाहरण  हें  जिनमें  किसी  विशेष  सहकारी  संस्था का  पंजीबद्ध  कार्यालय उसी  राज्य

 में
 न

 होकर  दसरे
 राज्य

 में  था  ।  इस  कारण
 दाऊद  की  परिभाषा  भी

 दी  जानी  चाहिये तथा

 यह  स्पष्ट  कर  दिया  जाना  चाहिये कि  क्या  इसका  तात्पयं उस  स्थान  से  है  जहां  काम  हो  रहा है
 अप्रथवा उस स्थान से उस  स्थान  से  कि  जहां  संस्था  काम  कर  रही  है  ।

 ६  म०  प०

 एक  बात  जो  में  नहीं  समझ  यह  हे  कि  चतुर  अनुसूची  में  उल्लिखित  वितरण

 किस  प्रकार  से  निर्धारित  किया  गया  है  ।  प्रारम्भ  में  बम्बई को  कर  का  १७
 '

 ५  प्रतिशत भाग  दिया

 गया  था  परन्तु  इसके  भाग  राज्य  बन  जाने  से  महाराष्ट्र को  sy  प्रतिशत  तथा  गुजरात
 को

 ६०२  प्रतिशत
 दिया  गया है

 ।  यह  बांट
 किस  अ्राघार पर  की  गई  है

 ?
 क्या  यह  जन  संख्या

 के  झाधार  पर  है  अथवा  इस  आधार  पर
 कि

 गुजरातियों  का  उस
 नगर

 की  समृद्धि में  प्रतीक  अंशदान

 दि

 a
 ?

 इसक  ७  १९४६  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये

 स्थगित हुई  ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 पृष्ठ ६  PERE  ८

 स्थगन  प्रस्ताव  ६६६६-९८

 गुह-कार्यों मंत्री  पंडित  गो०
 ह

 पन्त  द्वारा दिये  गये  वक्तव्य को  ध्यान में  रखते

 हुए  प्रत्यक्ष
 महोदय  ने  उस  स्थगन

 प्रस्ताव
 को  प्रस्तुत  करने

 की  प्रनमत्ति च्  नहीं  दी  जो

 त्रिपुरा  राज्य में  बाढ़  के
 कारण

 उत्पन्न  हुई  कथित  स्थिति  के  बारे  में  था  are  जिसकी

 सूचना  श्री  दशरथ  देव  और  श्री  बीरेन
 दत्त  द्वारा दी  गई  थी  ।

 यसभा-पटल पर  रख  गय  पत्र  REG—EE

 निम्नलिखित सभा-पटल  पर  रखें  गयें

 (2)  दामोदर घाटी  निगम  १९४८  की  धारा  ४५  की  उपधारा

 (५)  के  अंतगर्त  दामोदर  घाटी
 निगम

 का  वार्षिक  प्रतिवेदन तथा  वर्ष  geyuy¥-

 ४  के  लिये  निगम  के  लेखे  पर  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन की  एंक  प्रति  ।

 (२)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  PEXR  की
 धारा

 ७  की
 उपधारा

 (२)  के  अ्रन्तगंत  भविष्य  निधि  2EXR  में  आगे  संशोधन  करने

 वालें  अधिसूचना  संख्या  एस०  अर ०  Alo  १६६०,  दिनांक  २१  Pex wT की

 एक  प्रति
 ।

 ३)  विभिन्न  सत्रों
 के

 दौरान
 जैसा

 प्रत्येक
 के  सामने

 दिखाया
 गया

 मंत्रियों  '  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  तथा  प्रतिज्ञा प्र ों  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  निम्न  की  एक-एक  प्रति :

 (१)  अनुपूरक विवरण  संख्या  ५  लोक-सभा का  बारहवां

 PENS

 (2)  भ्रनुपुरक विवरण संख्या ८ विवरण  संख्या  ८  लोक-सभा का  ग्यारहवां

 2EUY

 (३)  अनपरा  विवरण  संख्या  १२ 3५  लोक-सभा का  दसवां

 2eyy

 (४)  अनुपूरक  विवरण  संख्या
 १८  लोकल-सभा  का  नवां

 2EYY

 (५)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  २०  लोक-सभा का  आठवां

 १९४४

 (६)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  २३  लोक-सभा  का  सातवां

 PEUv

 लोक-सभा का  पांचवा  सत्र (७)  अ्रनुपुरक  विवरण  संख्या  ३६

 2e4XR

 ovo



 1७४१

 संक्षेपता ]

 (४)  काफी  अधिनियम  PEVR  की  धारा
 ४८

 की  उपधारा  (3)  के
 अंतगर्त

 काफी  9euy ay wag में  कतिपय  संशोधन  करने  वाली  अधिसूचना  संख्या  एस०

 कार  झरो ०  १६७४,  दिनांक  २८  १९५६  की
 एक  प्रति ।

 राज्य सभा  से  सन्देश  REE

 सचिव  ने  बताया कि  राज्य-सभा  हिन्द  ग्र वस् यकता  तथा  सं रास्ता

 9eyy A alH-qarT में  लोक-सभा  द्वारा  १७  PENG  को  किये  गये  संशोधनों  से  सहमत हो

 विधेयक  पुरःस्थापित  oo

 उच्चतम  न्यायालय  की  संख्या  )
 सीधे

 ReNe  पुरःस्थापित
 किया  गया  |

 विधेयक  विचाराधीन  e  190०-३६

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  ,  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  खण्डों  पर  शर

 ort  विचार  जारी  रहा  |

 विधेयक के  खण्ड  २  से  १५  के  सम्बन्ध  में  गह-किये  मंत्री  का  उत्तर  तथा  उन

 पर  मतदान  सभा  की  ा» अनमात च्छ  से  ७  १९५६  के  लिये  स्थगित  कर

 दिया  गया  ।

 खण्ड  १६  से
 ४४

 तथा  भ्रनुसूची  १,  २ भ्नौर ३ पर चर्चा ३  पर  चर्चा  समाप्त

 इन  खण्डों  के  समूह  तथा  अनुसूचियों  पर  पूरी  चर्चा  के  सम्बन्ध  में  गृह-कार्य
 मंत्री का  उत्तर  तथा  मतदान  सभा  की  भ्र नुम ति  से  ७  we  तक

 के  लिये  स्थगित  कर  दिया  गया  ।

 खण्ड  ५०  से
 ७०

 पर  भी  चर्चा  समाप्त  हुई  ।

 ज गह-काय  मंत्रालय
 में

 मंत्री  द्वारा  उत्तर  दिये  जा  चुकने के

 परचा  खण्डों  के  उक्त  समूह  पर
 मतदान

 सभा  की  MAA  से  ७  अगस्त
 ZENS  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  गया  |

 खण्ड  ७१  से  ११४  तथा  ¥,  ५ भ्र  ६  पर  विचार  उदा  तथा
 समाप्त नहीं  हुमा  ।

 ७  १९५६  के  लिये  कार्यावलि  —

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  राज्य  पुनर्गठन विधायक  के  खण्डों  पर
 श्र  ७  विचार  ।

 पी  २०६  लोक-सभा-अब


